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 Title:  Further  discussion  on  resolution  regarding  steps  to  ensure  welfare  of  Employees  Provident  Fund  Pensioners  (Discussion  not  concluded).

 HON.  CHAIRPERSON:  The  House  will  now  take  up  Private  Members  Resolution  regarding  the  steps  to  ensure  welfare  of  Employees  Provident  Fund
 pensioners.

 Shri  Ajay  Mishra  Teni  may  speak  now.

 oft  अजय  fern  टनी  (खीरी)  ६:  सभापति  महोदय,  off  vow.  जी  द्वारा  11  दिसम्बर,  2015  को  कर्मचारी  भ्र विष्य  निधि  एवं 'पेंशनभोगियों का  कल्याण  निश्चित  करेन क  लिए  कदम
 उठान  'क  बोर म  जो  संकल्प  usd  किया  गया  था,  मेन  इसके  बोर म  इसेसे  पुर्व  सभा अ  दर्शन  विचार  व्यक्त  किए ey  उनकी  चिन्ताओं  पर मर  कोई  पच्विन्ह  नहीं  उठाता  हुं,  लकिन आ  यह  कहना
 चाहता  हैं  कि  सरकार  पहेल  स  डी  लोगों  को  आर्थिक  रक्षा  उपलब्ध  करोड़,  कर्मचारियों  की  भ्र विष्य  निधि,  अनेक  भविष्य  5.0  कल्याण  क  बोर  म  चिंतित  ह  इसके  लिए  बुहत  सी  योजनाएं  सरकार  द्वारा
 आरम्भ  की  गयीं ह,  जिनका  निकू  aot  पिछली  बार  किया  था|  सधाजमत्ी  दुर्घटना  बीमा  योजना,  ,प्रधानमंत्री  रक्षा  बीमा  Moron,  अटल  पवन  योजना  आदि  बुहत  सारी  योजनाएं  भारत  सरकार  द्वारा
 आरम्भ  की  aris;  निश्चित  रूप से  गरीबी  उन्मूलन  और  गरीबों  को  आर्थिक  रक्षा  ठला  भारत  सरकार  की  ,पाथमिकता ह  मौज़ूदा  सरकार क  विषय म,  अ  निश्चित  रूप स  कह  सकता है  कि  इस
 सरकार न  जब से  काम  संभाला ह,  तब  स  गरीबी श्व  करेन क  लिए  और  सभी  को  शिक्षा  मिल,  चिकित्सा  मिल  और  आर्थिक  रक्षा  मिल,  इस  दिशा म  काम  कर  रहीं ह|  Ade  पास  रोजगार  हो  और
 भविष्य  क  लिए  उलेव  पास  पर्याप्त  धन  al,  ऐसी  सारी  व्यवस्थाओं  क  पति  यह  सरकार  रिंगित  ह  और  उसेक  लिए  लगातार  काम  कर  WS,  अगर  म्  यह  कहं  कि  हमाटी  सरकार  'न  एक  लक़्ष्य  लकर
 काम  परिरम्भ  कियाह  तो  वर्ष  2024-25  तक  हमरी  सरकार  'न  एक  लक्ष्य  तय  कियाह  कि  8  स  9  करोड़  शपाकीण  परिवारों  को,  लगभग  40  करोड़  लोगों  को  विभिन्न  आजीविका एं  शठ  करके  गरीबी
 को  खत्म  करेन  का  काम  यह  सरकार  करेन  ais,  हमेन  शाम्ीण  रोजगार  और  मानव  विकास  क  लिए  बुहत  स  आयाम  स्थापित  किया  जिसमें  क्षमता  विकास  क  माध्यम  स  गरीबों  की  संस्थाओं  का
 सशक्तीकरण,  वित्तीय  और  आजीविका  सहायता  'सेवाओं  को  बढ़ावा  'चला,  श्ामीण  आबादी  को  कौशल  ,परीक्षण  पठान  करना,  मानव  विकास  की  गुणवत्ता  म  धार  करना  इत्यादि  हमार  बुहत  AR
 कार्यक्रम ड  जिनके  माध्यम  स  हम  2024-25  तक  इस  दश  क  40  करोड़  गरीब  लोगों  को  समाज  की  झख्य  धारा म  'ल  आना  चाहेतौह  shy  उसेक  लिए  जो  हमने  कार्य कुम  सम्भव  किय ह,  उनको  हम
 निरन्तर  6  स  8  व  तक  मार्गदर्शी  सहायता  aft  काल  करेंगे  और  कवल  रूजीात  सब्सिडी  न  कर,  पंजी  का  जीत  विवश,  बचत  ऋणों  का  पारस्परिक  आदान-्र्पठान  और  बलों  स  ऋण,  ऐसी  सारी
 ज्ञ  देकर  कृषि  और  वैट-कि  कौशलों पर  आधारित  तथा  स्व-रोजगार  आजीविका ओं को  बढ़ावा  दिय  जोन  का  काम  यह  सरकार  फटठी।

 दीर्घकालिक  सहायता  क  लिए  गरीबों  की  अपनी  संस्थाओं  और  संघों  का  विकास  करना  ऐसी  बुहत  सारी  नीतियां  हमारी  सरकार  'न  बनाई  ह,  जिनके  माध्यम  स  हम  गरीबों  को  कर्ज  क  बोड़ा  स
 खुछटकाट  दिलाने  का  काम,  उनको  खाद्य  असुरक्षा  की  जो  समस्या  आतीं  ह,  उसको  श्व  करेन  का  काम,  स्वास्थ्य  संबंधी  समस्याओं  और  ता  जझी  aRReiiail  स  भी  निपटना  हमार  उद्देश्य  है|  जेस
 हमारी  सरकार  a  तय  कियाह  और  आप  सभी  जानते  ह  कि  आवास  को  'लकर  भी  हमारी  सरकार  बुहत  बेड़ौपमोन  पर  काम  कर  रहीं  ह।  सबको  आवास  पठान  करेन  का  लक्ष्य  हमने  2022 तक  क  लिए
 लियाँ  ह  और  2022  तक  हम  6  करोड़  स  ज्यादा  घर  बनाकर  ऐस  लोगों  को  देन  का  काम  कर  रेह  ह।

 उसेक  अलावा  अगर  हम  यह  बात  कैंट  कि  उनकी  आमदनी  मे  बेंढ़  तो  उसेक  लिए  हमेन  क़षि  और  'गर-क़षि  आधारित  व्यवसाय  भी  आरम्भ  करेन  का  काम  किया  ह,  जिसेंक  क़षि,पुभ-पालन,
 तकनीकी,  गर-इमारती  वल  उत्पाद,  गर-क्षा  जैसी  जयी  आजीविका ओं  क  साथ  अन्य  आजीविकाएं जो  अवों  म  हरसंभव,  उनको  भी  हम  लोग  बढ़ाता  Got  का  काम  कर  रेलखंड।  जब  स  हमारी  सरकार  बनी
 ह,  जेय  उभरे हए  बाजारों म  लूट-उद्यानों,  स्व-रोजगार,  कौशल-आधारित  रोजगार,  अभी  कौशल  विकास क  लिए  हम  लोगों 'न  एक  लया  मतालर  बनाया,  हमारी  सरकार 'न  कौशल  विकास  अतालय
 बनाकर  उसको  सभी  मतालट  स  sist  उसेक  पीछ  यह  उेठश्ट  था  कि  सभी  मंत्रालयों  म  हम  लोग  स्किल्ड  डवतलपेंमट  का  काम  कंर  और  स्किल्ड  डवलपमेंट  क  माध्यम  स  एस  लोग  जो  समाज  की  मर्त्य
 धारा  म  ओन  स  पिछड़  गये  ह,  असंगठित  Bi  म  काम  कर  रेहते,  उनको  हम  संगठित  Bi  म  लाएं  और  यदि  संगठित  sid  म  न  भी  ला  पाएं  तो  असंगठित  अतों  भी  व  अपेल  कामकाज  की  क्षमता  और
 योग्यता  क  आधार  पर  अच्छी  कमाई  DI  Ac)  ऐसा  प्यास  हमारी  सरकार  का ह]  उसमें  निरन्तर काम  हो  रहीं  |

 “A  यहां  सदन  A  बताना  चाहता  हं  कि  परसों,  दो  तारीख  को  भारत  सरकार  एक  बुढ़त  ds  मौन  पर  कौशल  विकास  'क  weg!  को  आरम्भ  करेन  जा  रहीं  है|  2  तारीख को  14  राज्यों क  34
 कौशल  कल्हों  का  उद्घाटन  होज  जा  रहा ंह  किसी  सिंध-सिंध  राष्ट्रपति  जी  सम्बोधित  करेन  वोल ह  'य  बुहत  बेड़  काम द  जिनमें  माध्यम स  हमोर  लाखों  नौजवानों  को  रोजगार  और  आर्थिक  रक्षा
 उपलब्ध  होगी|  'य  सोर  काम  भारत  सरकार  निरन्तर  कर  रहीं  ह  और  इसका  उद्देश्य  यह  ह  कि  हम  यह  चाहते  हड  कि  sir  जो  गरीब  लोगं  ह,  जो  कमजोर  तबका  ह,  वह  समाज  की  अख्यध्ाट  म  आ  सेक
 और  आर्थिक  रूप  स  -रक्षित  हो  सेका,

 अगर म  व  2015-16  की  भारत  सरकार  की  त्र  उपलब्धियों क  बोर म  बात  करूं  तो  म  बताना  ताहंठा  कि  29  लाख  परिवारों  को  हम  लोगों क  रुवव-बवनालरली क  माध्यम से  ढाई
 लाख  FARI-ASRIAI-ANS  बनाकर  उनको  संगठित  किया 'ह।  जो  12  लाख  परिवारों  को  जोड़े  का  हमारा  लक्ष्य  था,  लकिल  अब  29  लाख  तक  हम  क जी ह,  जो  245  प्रतिशत  अधिक ह।  यह  भारत
 सरकार  की  संवेदनशीलता  को  दर्शिता ह,

 एक  लाख  स्वर-सहायता ट्  को  142  करोड़  की  आरिफ़.  ज  दीं  ह,  जिसके  माध्यम  स  हम  लोगों  ot  65000  स्वय  सहायता  समूहों  को  19000  करोड़ क  ऋण  भी  हमने  दिया,  यानी
 जो  हमने  सब्सिडी  दी,  उसमें  साथ-साथ  19000 करोड़  रुपये  क  ऋण  भी  दिय  द स. गंय ह]  नौजवानों  और  महिलाओं  क  लिए  भी  हमारी  सरकार  बुहत  चिन्तित  ह  34  लाख  महिला  किसानों  को  भी  ऐसी
 सहायता दी  गई  ह]

 उसेक  अलावा  म  सभापति  जी  को  यह  बताना  चाहता  &  कि  आपने  विभिन्न  जिल,  जो  गछेड़  हूँ,  उनको  चिन्हित  करके,  अनेक  लिए  विशष॑  पंकज  भी  दिय  ड  एस  डी,  पूर्वोत्तर का  जो  हमारा
 क्षत ह,  उस  BI  क  बार  म  a  भ  कल  भी  इस  सदन  म  सन  रहा  था|  हमें  कछ  साथी  वर्वी  कर  रेह  थ  कि  विकास  की  अवधारणा  म  पूर्वोंततटं  क  राज्य  पिछड़  गेय  थ,  लकिल  म  यह  कह  सकता  ह  कि
 आदरणीय  जर्त  मोदी  जी  की  सरकार  जब  स  बर्नी  ह,  हमने  अपनी  सरकार  म  पूर्वोततटं  क  राज्यों  को  प्राथमिकता  पर  खोह,  उस  ,पाशविकता  का  असर  तीन  साल  क  सरकार  क  कामकाज  म  दिखेन
 cers,  slot  हम  दख  रेह ह  कि  पूर्वोत्तर क  राज्यों म  स्वास्थ्य  की  विधाएं  बढ़ीं ह,  सड़ेंक  बढ़ीं ह,  रल  की  लाइंन  निरन्तर बढ़  रही ंड  और  उसेक  साथ-साथ  वहां क  लोग  दश  की  -खव्यधाटझ म  आकर
 राजनैतिक और  सामाजिक  रूप  स  अपनी  भूमिका कर  रेहन।  (व्यवधान)  आप  चिनता मत  करिए|  म  आपकी  आलोचना  नहीं  करना  चाहता|  'लकिन॑  a  आपको  तथ्यों  ४  अवगत  जरूर  कराना  चाहता
 ह  (व्यवधान )

 माननीय  सभापति:  माननीय  सदस्य,  हमारा  एक  स्पस्िफिव  विषय  ह-  Reucisor ace sii fe difdise ws, ऑफ  दि  ,पोलैंड  फड,  (पानी  पहले  22  मिनट  बाकी  चींज  आप  यहां  बोल  सेकंड  यह  विषय  ही  पकड़कर
 बोलना ह  तो  बोलिए  यह  आज  का  स्पेसिफिक विषय  ह,

 डी  अजय  मिा  टनी:  माननीय  सभापति  जी,  उत्होज  यह  बात  कही,  इसीलिए  मैल  यह  कहां ह।  ...(व्यवधान)  पलट  बोर म  म  बोल  रहा  लकिन जेठ  आप  बता  रेहन  कि  पवन  की  जरूरत
 इसीलिए  पड़ी  विदश  का  समग्र  विकास  नहीं हआ  आज  जो  चिन्ता  ]प्रमचन्ठून  जी 'न  की, मर  आपके  माध्यम स  कहना  चाहता  हु  कि  उन्होंन  6-7  बात  उठाई,  जिनका  मैन  अपील  पिछले  भाषण म  दो
 चीजों  का  जवाब  दिया  था|  जो  27000  करोड़  ठुपेट  का  एक  फड  इस  समय  SAR  पास  उपलब्ध  ड,  उसको  आतास  म  लगान  की  बात  उन्होज  कही  eft,  भारत  सरकार  पहले  ह  तह  आतास  कर्मचारियों
 को  उपलब्ध  करोड़ क  लिए  योजना  बनाए  कीं  ह,  उन्होने  3000  रूपेय  कम स  कम  user  की  बात  कही  थी|  निश्चित  रूप स  भारत  सरकार क  मंत्रिमंडल ज  1000  रुपया  न्यूनतम  करेन  का  काम
 कियाँ ह,  यहां  पर  माननीय  मत  जी  भी  उपस्थित  ह,

 आ  यहां  पर  एक  बात  कहना  aleon  कि  व्  4.0  म  यहँ  पवन  जो  बंद  की  गई,  इसके  विषय  म  भी  बात  होनी  चाहिए  ai  2004'क  बाठ  जो  हमार  कर्मचारी  आए,  उनकी  'पवन  को  बंद  कर
 दिया  गया  और  म  agit  जी  स  अनुरोध  करूगा  कि  अगर  फिर  स्  ,पुरानी  'पवन  व्यवस्था  को  cist  किया  जाए  जिससे  निश्चित  रूप  स  हमले  दश  क  लोगों  को  एक  आर्थिक  रक्षा  मिलती  इस  बात को
 माननीय  (0.0  जी  को  कहना  चाहिए  था,  'लकिन  हमारी  सरकार  इसके  विषय  म  चिन्तित  और  मर  माननीय  adi  जी  स  यह  अनुरोध  भी  कर  रहा  हा

 “a  सभापति  जी  से  एक  बात  जरुर  कहना  चाहुंगा,  आपको  हो  सकता  ह  कि  यह  बात  थोड़ा  विषय  स  हटकर  लेग,  'लकिन  वास्तविकता  यहँ  ड  कि  जो  ade  साथी  न  कहा,  हमारी  जानकारियां



 फिट्स  क  विषय  म  भी  होली  चाहिए|।  जब  sate  दश  को  आजादी  मिली,  अगर  उस  समय  हमेन  विकास  क  एक  ऐस  पोव  को  अपनाया  होता  जो  लोगों  को  आर्थिक  रक्षा  उपलब्ध  प्टोल  का  काम  करता
 तो  निश्चित  रूप  स  हेम  भविष्य  म  18 1S) Fo  क  लिए  इतना  वित्तित  होल  की  आवश्यकता  नहीं  होती  उस  समय  जो  मॉडल  उपलब्ध  el,  उस  समय  गांधी  जी  का  एक  मॉडल  था,  जो  ara  विकास  क  मॉडल
 पर  आधारित  था|  Wen  जी  का  एक  मॉडल  था,  जो  ठप  क  विकास  क  लिए  en,  'वकील  पंडित  ठीनठयाल  जी  'न  मानव  विकास  का  एक  मॉडल  दिया  था|  म  आपेस  कहना  चाहता  हु  कि  यह  बात  अभी
 थोड़ा  सा  विषय  स  हटकर  लग  सकती  ह,  'लकिन  म  समझता  ह  कि  असें  इसको  जोड़ना  आवश्यकता  कि  हम  लोगों  क  सतत  विकास  क  लक्ष्यों  पर  कल  चची  हो  रही  थी|  म  उसमें  कहना  चाहता  ह  कि
 पुरी  दनिया  इस  बात  क  लिए  &  चिन्तित  ह  कि  लोगों  को  लगता  ह  कि  लोग  असुरक्षित  ड  और  आर्थिक  रूप से  असुरक्षा क  कारण त  अपेन  भोजन  और  स्वास्थ्य  संबंधी  आवश्यकताओं को  करेन  क
 लिए  उनमें  पास  धन  नहीं  ह।  हमने  वर्ष  2015.0  क  सीटू  विकास  वर्ष  म  जो  लक्ष्य  तय  कियां  ह  और  al  2014.0  क  मिलेनियम  गोम्स  म  भी  यह  तय  किया  गया  था  कि  गरीबी  क  सभी  रूपों  का  अंत  होला
 चाहिए।  यह  एक  बड़ा  लक्ष्य ड  जब  सभी  स्वस्थ  हों  और  सभी  शिक्षित  हों  तभी  गरीबी  का  पूर्ण  रूप  स  उन्मूलन  संभव  ह।

 “A  यह  गर्व क  साथ  कह  सकता  हं,  म्.परानी  सरकारों  की  आलोचना  नहीं  करना  चाहता  S  लकिन  जब  परी  निया  न  इस  पर  बहस  कीं ह  तब  पं.  ठीनठयाल  उपाध्याय  जी क  एकात्म  मानववाद
 का  जो  सिद्धांत ड,  उसेक  उन्होने  कहा  था  कि  वास्तव म,  Add  विकास  एक  जन  फत्ह्ित  समझौता ह,  यानी  जब  तक  एक-एक  व्यक्ति  का  विकास  नहीं  होगा,  तब  तक  प्री  दनिया  का  विकास  संभव
 ads

 अभी  मैल  जो  बात  कहीं  ह  कि  विकास  क  द  जो  लक्ष्य  तय  ह,  धज  गरीबी  उन्मूलन  का  जो  पहला  लक्ष्य,  वह  aa  Ga  होगा  जब  स्वास्थ्य  और  शिक्षा  का  लक्ष्य  Ga  होगा|  ।  यह  विभ्ित
 रूप  स  कहना  चाहता  ह  कि  तई  2014.0  क  बाठ  हमरी  सरकार  अटी  ह,  उसेन  यह  प्यास  कियाह]  गरीबों  को  पाशविकता  क  आधार  पर  गरीबी  शय  करेन  क  लिए  भी  जो  भी  आवश्यक  उपकरण  'थ,  व  सोर
 उन्होने  पपोटन  किय  ह

 संयोग स  हमार  स्वास्थ्य  मती  जी  यहां बेठ  हए  ह  स्वास्थ्य  ag  जी 'न  तीन  साल म  'डुदधुलष  योजनाਂ  ,  "जननी  रक्षा  योजना  ,  गर्भस्थ  शीशे क  लिए,  बातों क  अल्पकालिक  सृतु्य  को
 रोकने  क  लिए,  कुपोषण  को  मैकेन  क  लिए  अभी  वह  गयी  स्वास्थ्य  नीति  'लकर  ओर  ह  इन  सझ्ीं  क  पीछ  कवल  यही  उहश्यढ़  कि  हम  ज्यादा  स  ज्यादा  लोगों  को  स्वास्थ्य  झविधोंय  उपलब्ध  कटोंटा
 जब  लोग  स्वस्थ  हाँग,  aa  वत  काम  करेन  योग्य  हॉग,  'व  शिक्षालय  और  विद्यालय  a  जोन  क  योग्य  shor  जब  व  इस  तरह  क  काम  मंरे  तो  व  निश्चित  रूप  स  अपेल  रोजगार  को  ठीक  ढंग  स  चला
 पोंे,  अपनी  कमाई  ठीक  ढंग  स  कर  सेंकेठ,  उनकी  आमदनी  ठीक  होगी|  चोडे  व  जो  काम  करेत  हों,  'व  खेती  करेत  हों  या  अन्य  काम  करेत  हों,  ऐस  सभी  कामों  पों  व  भरपूर  क्षमता  स  कर  पारीग  तो

 ‘  आर्थिक  रूप  स  wag  कोा  और  उनकी  जब  म  भीं  पता  ten,  ऐस  लोग  शिक्षित  हों,  यह  भी  हमारी  सरकार  की  पपाथमिकतांँ  ह,  भारत  सरकार  सतत  विकास  लक्ष्य  क  साथ  कदम  स  कदम  मिला  कर
 चल  रही ंड  इमेल  स्वास्थ्य विधाओं  क  लिए  शुढ़त  AR  काम  किय  ड,  वहीं  शिक्षा  क  अत्रोझ  को  शिक्षा  मती  पकाश  जोड़कर  जी,  वह  यहां  नहीं  ड,  लकिज  आप  सब  जानते ह,  आप  सदन क  पंचायत
 सदस्य ह  सभापति  महोदय,  आप  विद्वान ह,  आप  रोज  खेत  ड  कि  कई  सोर  बीस  ओया,  कई  AR  War se)  हम  लोग  ,पाथ मिक  शिक्षा स  'लकर  उत्व  माध्यमिक  शिक्षा क  लिए  लगातार  यह  प्यास
 कर  रेहते  कि  सारी  चींज  ठीक  हों  और  लोग  शिक्षित  हों,

 हम  लोग  खेत  थ  कि  महिलाओं  को  पूट  सम्मान  नहीं  मिल  ‘हाँहा  महिलाओं  की  सामाजिक  कार्यकर्मों  a  जितनी  भागीदारी  होनी  चाहिए  थी,  वह  नहीं eft)  हमारी  सरकार  'न  महिला क
 सशक्तीकरण 'क  लिए  बुहत  बेड़-बेड़  कार्यक्रम  चलो यह  , प्रधान  मती  जी 'न  पहली  योजना  *बटी  बचाओ  और  बटी  पढ़ाओਂ  चलायी।  आज  तीन  साल क  बाठ  हम  लोग  निश्चित  रूप स  कह  सकेत ह  कि
 हिठुवस्तान  की  महिलाओं  का  सशक्तीकरण  आह,  तीन  साल क  बाद  महिलाओं  की  स्थिति मर  बड़ा  बदलाव  हिन्दुस्तान a  देना  को  मिल  रहां ह।  यह  अच्छे  भविष्य  की  ओर  बढ़ेन  की  दिशा म  एक
 सकते ह  इन  सारी  बातों  क  पीछ  एक  उेहश्यँ  ह  कि  हम  लोगों  को  आर्थिक  रक्षा  उपलब्ध  करा  सेंका  जसया  कि  आपेन  कहाँ  ह  कि  भविष्य  निधि  क  विषय  म  बात  होनी  गठिषा।  ste  दश  म  कर्मचारियों
 का  एक  बड़ा  तबका  ह।  यहां  संगठित  vid  siz  असंगठित  vid’  क  लोठ  ह|  दोनों  लोग  यह  चाहते  कि  जब  हमारा  शरीर  कमजोर  हो,  हम  काम  करेन  क  लायक  न  रें  तो  पवन  क  रूप  म  हमार  पास
 एक  आर्थिक  रक्षा  होनी  चाहिए।  इसके  लिए  सभी  लोग  [प्यास  करते ह,  लकिल  हमार दश  म  व्  2004 क  ac  ‘usr  योजना  समाप्त  की  गयी,  उसेस  हमार ठप  क  कर्मचारियों म  आकश  eit,  हम
 लोग  यह  चाहेत  थ  कि  af  2004.0  क  बाद  पवन  जो  योजलोंय  aq  कर  दी  गयी  थीं,  उन  'पवन  योजनाओं  को  फिर  स  पपोटन  किया  जोय,

 उसेक  साथ-साथ  अगर  हम  असंगठित  क्षत  क  मजदूरों  की  बात  मंर,  इस  बेर  म  हमार  मती  जी  अपेल  उत्तर म  विस्तार स  बताएं।  इसलिए  भ  ज्यादा  नहीं  कहठ,  लकिन  असंगठित  क्षत  क
 लोगों  को  भ  पश्न  मिल  सेक,  उसेक  लिए  अटल  पवन  योजना  क  माध्यम  स  बुहत  बड़ी  योजना  बनाई  ह  और  उसका  असर  भी  दिखेन  cols  si  जो  मजबूर  बागवानी  म,  खेती  आदि  असंगठित  क्षत

 आ  काम  कर  ह्  अनेक  लिए  भी  'पालन  योजना  और  आर्थिक  रक्षा  उपलब्ध  करोड़  क  लिए  भारत  सरकार  क  पास  एक  बुहत  बड़ी  योजना  ह  और  भारत  सरकार  उस  पर  काम  कर  धरती]  इसलिए म
 समझता &  कि  छी  एनके.  .प्रमचन्ठून  द्वारा  जो  संकल्प  usa  किय ह,  उनका  कोई  औचित्य  जहां ह।  पहले  जब  सरका:  इस  विषय  म  काम  नहीं  कर  रही  थीं,  तब  निश्चित  रूप  से  इनकी  आवश्यकता
 रही  होगी,  वकील  जब स  मोदी  सरकार न  काम  करना  ,आरम्भ  कियां ह,  हम  कह  सकता ह  कि  हर  क्षत म  हमेन  बुहत  तत्परता  क  साथ  काम  कियां ह,  पाड़ेवट  नौकरियों क  बेर म  बात  hz  या  आर्थिक
 रूप स  दश  को  _  sonar  की  बात  केंर,  हमरी  सरकार  इस  दिशा म  काम  कर  रहीं |  जब  हमारा ot  आर्थिक  रूप  से  सटक्षित  होगा,  तो  हमार दश  क  लोगों  की  औसत  आमदनी  भी  बढ़ेगी  और
 उनका  जो  रक्षित  फंड  होता ह,  वह  भी  बेढ़ठा,  जिससे  ओल  वोल  समय म  उनका  चिंतित  होना  की  आवश्यकता  जहां  रहेगी

 महोदय,  कल  जीएसटी  बिल  पास  किया  गयां  ह  | Gxdor at अ  यह  बिल  सामान्य  लगता ह,  लकिल  जहां  आर्थिक  कारणों  की  बात  आएगी,  उस  ध्यान म  रखेत् हए  जीएसटी  का  बुहत  महत्व,  इस
 समय  प्री  दनिया  बुढ़त  'तभी  से  ओर  बढ़  रहीं  ड  और दनिया क  कवल  40  प्रतिशत  लोग  ऐसा,  जो  अपेन  आप म  समर्थ ड  और  60  प्रतिशत  लोग  बढ़ट  गरीब ह,  अशिक्षित ड  और  अनेक  पास  पर्याप्त

 सविधाए  नहीं  ड।  हि वस् तान  एक  बड़ा  ठप  ड  और  पहेल से  ही  सात्तिक  रूप से  सिद्ध  और  शिक्षित ह।  इस  कारण  हमोर ठप  न  पहले से  ही  ऐसी  योजनाएं  बनाई  ड  और  प्री  दनिया  क  साथ  कदम से
 कदस  मिलाकर  काम  कियाह,  हमारा  दश  आर्थिक  रूप  स  -रक्षित  और  मजबूत  हो,  इसमें  लिए  जीएसटी  बिल  की  परिकल्पना  की  थी।  ट्रैक  हमारा दश  ged  बांड  और  संघीय  ढाव  का  दश  ह,  जिसमें
 सभी  राज्यों  को  अपनी  यहां  कालूज  बनाने  का  अधिकार ह  और  टैक्स  वसूलेल  का  भी  अधिकार ह  इस  वजह  स  दश  'मार्क्स  की  एक  ऐसी  craze  बल  गई  थी,  जिसने  अव्यवस्था  का  रूप ल  लिया  था|
 इसलिए  जीएसटी  जेस  कानून  की  आवश्यकता  थी।  जीएसटी बिल  क  लिए  वा  2006-07  अ  प्रयास  ,पा रम् भू  331.0  था,  वह  दस  साल  बाठ  पादुआ  और  उस  पास  करेन  म  जो  समस्याएं  थीं,  उेड  हमेन  GI
 किया,

 माननीय  सभापति:  आप  फपया  अपनी  बात  समाप्त  कीजिए,

 off  अजय  fig  टनी:  महोदय,  म  कवल  एक  या  दो  मिनट  म  अपनी  बात  समाप्त  करूगा|

 जीएसटी  बिल  को  पास  करेन  क  पीछ  एक  उदेश्य  था  कि  सेर  टैक्सों  को  संगठित  करके  एक  रूप  म  रखा  जाए  और  टैक्सों  का  इस  तरह  ।  बंटवारा  किया  जाए,  जिसेस  मध्यम  वर्ग  पर  उसका
 दबाव  नहीं  पेड़,  लकिल  उत्व  वर्ग  क  लोगों  की  आमदनी  अधिक  ह,  उलेस  अधिक  टैक्स  वला  जाए  और  जो  लग्ज़री  ह  अनेक  लिए  भी  टैक्स  aya  ce,  हमार  दश  का  जो  गरीब  और  मध्यम
 तबकों  ह,  उस  हम  आर्थिक  रक्षा  उपलब्ध  करा  सेंक,  अयेत  लिए  इस  बिल  म  बुढ़त  सोर  प्रावधान  किए  एंड  म  सारी  चीजों  क  विस्तार  म  नहीं  जाऊआा,  'लकिन  यह  जरूर  कहना  चाहता  &  कि  भविष्य
 निधि  और  लोगों  की  आर्थिक  रक्षा  क  लिए  जीएसटी  बिल  एक  बुहत  महत्वपूर्ण  फठम  S|

 महोदय,  राष्ट्रीय  सामाजिक  सहायता  क  बूढी-स  कार्य कुम  हमारी  सरकार  द्वारा  चलाए  जोत  ह,  Gar  बुज़र्ग  या  एस  लोग  जो  अपेन  रोजगार  नहीं  कर  सकेत  ह,  उनेव  लिए  भी  हमारी  सरकार
 ged  तभी  स  काम  कर  रहीं  ह  राष्ट्रीय  तद्भावस्था  पवन  क  माध्यम  स  दो  करोड़  बाईस  लाख  लोगों  को  'पवन  ठेक  का  काम  किया  गयीं  ह|  तीन  करोड़ौंपसठ  लाख  लोगों  को  हमेन  इंदिया  गांधी  राष्ट्रीय
 विधवा  'पवन  योजना क  माध्यम स  राशि  दीं  ह,

 विकलांगता  पवन  योजना क  माध्यम स  भी  11  लाख  विकलांग लोगों  को  भारत  सरकार  o  usr  दिया  गयाहै,  इसके  साथ  ही,  म  यह  भी  कहना  चाहता  है  कि  भारत  सरकार  क  लगभग  सभी
 मंत्रालयों  ot  बुहत  अच्छा  काम  कमियाँ  शी  था वस् चट  गहलोत  जी,  जो  सामाजिक न्याय  और  अधिकारिता  मंत्नी  ह,  'न  भी  बेड़-बेड़  काम  किय  ह,  व  सबकी  जज़र  म  ह  TS  US  दश  म  विकलांग  लोगों  को

 “ugiol  उपलब्ध  करोड़  का  काम  किया  गयां  ह,  वहीं  उन  लोगों  को  विभिन्न  UPR  क  विकलांगता-उपकरण  भी  उपलब्ध  करोड़  गये।  इसलिए  म  अन्य  बातों  पर  नहीं  जाँऊआा,  लकिज  माननीय  aight  जी
 'स  एक  अनुरोध  करना  चाहेगा  कि  त्  2004'क  बाद  पराली  'पवन  प्रणाली  को  बंद  कर  दिया  गया  था,  उसको  रू  करेन  का  काम  करें  म  यह  भी  कहना  कि  शी  एजक  प्रमचन्ठून  जी  द्वारा
 जो  संकल्प  नः  पर  Ueda  किया  अटा  ह,  वठ  आज  की  हट्टी  स  असंगत  ह,  असहज  ड  और  उसकी  कोई  आवश्यकता  इस  समय  नहीं  ह,  क्योंकि  सरकार  पहेल  स  ही  बुहत-स  कार्यकर्मों  को  'लकर  चल
 रहीं |  लोग  आर्थिक  रूप  स्  रक्षित  हों,  इसके  लिए  सरकार  बुहत-स  काम  कर  ग्रिह]



 ?ी  हतमेदव  नारायण  यादव  (मुग़न्नी)]  ५:  माननीय  सभापति  महोदय,  म  ज्यादा  समय  नहीं  Crom,  इस  विषय  पर  ज्यादा  बोलने  की  मरी  इच्छा  नहीं  ह,  'वकील  जब  मैन  इस  संकल्प  को  पढ़ा  तो  इसेंक
 काम  संख्या-2  पर  लिखा  गयीं ह-  "कर्मचारी  भ्र विष्य  निर्देशन  क  लाभार्थियों  कासावित  ठीक  पहेल  12  महीन क  औसत  वतन  क  आधार  परं पवन  प्रदान  करना|ਂ

 क्रम  संख्या-4  पर  लिखा-  "कर्मचारी  पाल  स्कीम,  1995 क  अधीन  न्यूनतम  पवन  को  बढ़ाकर  तीन  हजार  Be  पति  माह  करना,"
 -ा

 क्रम  संख्या-5  uz  लिखा  ह-"लगभग  हजार  करोड़  रुपेय  की  अदावृक्तत  भविष्य  निधि  राशि  का  उपयोग  फटेव  पेंशनभोगियों  'क  लिए  अवकाश  योजना  रहित  कल्याण  योजना  लाए
 "

 pa  संख्या-7  पर  लिखा ह-'कर्मचारी पवन  स्कीम,  1995  का  विभिन्न  edt  तक  विस्तार  करना।"

 रू  कछ  adds,  जिनकों  दखकट  अटी  इच्छा  हई  कि म्  इस  पार्क  अपनी  बोंत  स्तर  गांव  का  आदमी है,  किसान है।  जब  कभी  ऐसी  कोई  बात  आरती  ह,  तों म  उसें  खोजता है  कि  उसमें  मेर
 द्  अंजाडर  ह  या  जहीं  जहाँ  मेर  लिए  ढ़ाजाइश  नहीं  रहतीं  ह,  तो ंम  कोशिश  करता है  कि  कोई  उपाय  लेग  कि  गांव क  गरीब  किसान क  लिए  भी  कोई  ड़िजाइन  हो।

 आज  करई  सका  क  पवन  |  जो  संगठित  क्षत क  कर्मचारी ह,  अनेक  लिए  तो  काज़ू ह।  पहेल स  कई  कानून ei,  उनमें  oft  बंडा रु  दत् तो तय  जी 'न  और  कई  अत्-अत्  कालूज  लाकर  धार
 कियां ह,  जिसेस  कर्मचारियों  को  पवन  और  अन्य  विधाओं  म  अधिक स  अधिक  लाभ  और  रक्षा  मिलती।

 सामाजिक  रक्षा  पवन  म  तद्भावस्था पवन  ह,  बीपीएल  'पवन  ह,  विधवाओं क  लिए  प्रशन  ह,  विकलांगों क  लिए  पवन  ह  इस  [प्रकार से  अलग-अलग  ढंग स  सभी क  लिए  पवन  S|  'लेकिन अ
 'दिखता  तो  उस  माला म  किसान  और  खेतिहर  मजूदर क  लिए  कहीं  परिजन  और  भविष्य  निधि  की  बात  नहीं  होतीं ह,  आखिर  भविष्य  निधि  तो  सभी  को  चाहिए।  विधायक  पन  ह,  संसद  'पवन  ह,
 विकलांग  पवन  ह,  सामाजिक रक्षा  पवन  ह,  मजूट  पवन  ह  और  संगठित  Bid  म  सभी क  लिए  Ugtol  ह|  लकििल,  गांव म  काम  करेन  वोल  किसान  और  खेतिहर  मजदूरों,  जिनें  सर्वाधिक  दलित
 और  पिछेड़  समाज क  लोगं ह,  क  लिए  कोई  us  नहीं  ह,  आप  उनको  निर्धन  केंह,  पिछड़ा  केंह,  दलित  केंह,  सभी म  वहीं  ड,  उनको  अलग-अलग  Gor स  पवन  भेल  डी  मिलती  हो,  'लकिन  किसान  और
 खेतिहर  मजबूरे  क  नाम  पर  उनकों  पवन  नहीं  मिलती  ह,

 सभापति  जी,  भविष्य  निधि  का  क्या  मतलब  होतीं  ह  भविष्य  क  लिए  कोई  ऐसा  कोर्स  बेन,  ताकि  भविष्य  सरक्षित  रेह  बढ़ाने  म  अपेल  मकान  'म  रेह  और  रोटी,  कपड़ा  मिल  सेक,  दवा  मिल
 सेक,  किसी  पर  आ्रित  न  रेह,  इसलिए  भविष्य  निधि  की  बात  की  जाती  ह|

 16.00  hours

 सरकारी  नौकरी  म  लोगों  को  वतन  मिलता ड,  जिसमें  स  हर  प्रतीत  कछ  राशि  ई.पी.एफ.  फंडे  क  लिए  wedPs;  ‘ेंक  कारखानेदारों  या  सरकार  की  तरफ  स  भी  राशि  मिलाई  जातीं  ह  जब  व  रिटायर
 होत ह,  तो  उठेंह  वह  राशि म  एरा  जोड़-जोड़क  दिया  जातीं ह|  म  किसान है|  बचपन स  ही ंभ  अपने  मौ-बाप क  साथ  खेत  म  ‘हलत  करता है।

 महोदय,  एक  योजना  चली  थी  अतिठा  एंड  लर्निंग,  हम  तो  बचपन  ३  ही  लर्निंग  भी  करते  ड  और  लर्निंग  भी  करते  हड,  अपेन  क  साथ  खेत  पर  जाकर  गाय,  भैस  और  बकरी  उरोत  ह  हम  खेत
 'क  बाकी  काम  भी  करते  ड|  हम  समय  निकालकर  स्कूल  म  जाकर  पढ़ते  ड  और  शाम  को  तापस  आकर  अपेल  जानवरों  क  दाना-पानी  की  व्यवस्था  करते  ह  शाम  को  जब  समय  मिला,  तब  किताब
 लकरी  बैठ  और  पढ़ाई  cht  आखिर वह  किसान  भी  तो  काम  करता  हा म  यह  रछल  चाहेगा  कि  उसका  कोई  भ्रविष्यँह  या  नहीं?  VR  दिमाग  म  अक्सर  यह  बात  आती  ह  कि  उसका  भी  तो  भविष्य  ह]

 महोदय,  म  सरकार  को  धन्यवाद  कि  वह  बहुआयामी  दृष्टि  स  सोच  रहीं  ह  कि  समाज  म  सब  लोग  सरक्षित  हों।  ज-धन  योजना  किसलिए  बनाई  गई।  इस  योजना  क  तहत  एक  रुपया  महीन  पर
 लोगों  का  बीमा  कराया  गया|  ऐसा  इसलिए  किया  गया  ताकि  समाज  का  सब  स  कमजोर  और  निर्बल  व्यक्ति  भी  एक  रुपया  ठ  सेक  जिससे  उसको  दो  aRa  रुपए  रक्षित  रूप  स  मिल  केका  योजना
 आयोग  और  वित्त  मंत्रालय  क  बेड़-बेड़  अफसर  पेश-लिसेन और  विद्वान  लोगं ह,  म  उनसे  sigs  करता  है  किस  अपने  दिमाग  स  कोई  ऐसी  डी  स्कीम  हमले  लिए  भी  निकाल  'व  कोई  ऐसी  स्कीम  'लकर
 ait  जिससे  किसान  की  भी  कछ  राशि  कटकर  जमा  होती  3e  और  60  साल  की  आयु क  बाद  बढ़ाने  म  उस  भी  किसान  और  भूमिहर  मजूदर  होजोक  जोत  पवन  'क  रूप  'म्  कछ  प्सा  मिल  सेक,

 जी  कहते ड  कि  मजूदर क  लिए  3,000  रुपए  निश्चित  होज  चाहिए।  नीच  'क  फोर्थ  ss  मजदूरो ंक  लिए  यह  ला  किया  जा  सकता ह  जो  क्लास  वन  और  क्लास  ट  क  मजूदर ह,  अनेक
 लिए  ,पति  माह  3,000  रुपए  की  'पवन  निश्चित की  जाएा  आखिर  उन  मजदूरों  क  लिए  भी  कोई  इस  तरह  की  व्यवस्था  सोची  जानी  चाहिए,

 महोदय, मर  बंडा रु  दत्तोतय  जी  क  बोर म  कहता  है|  व  भी  गरीबी स  निकलकर  आएं ह।  इस  सदन  मन  एक  दिल  कह  रेह थ  कि  कस व  स्कुल स  पढ़कर  अपनी  मी क  साथ  सामान  बचने  क  काम म
 मदद  करेन क  लिए  जोत  'मत  बता  रेह थ  किच  घेट  दो  मैटेक  लिए  वह  काम  करेत el)  इस  काम क  लिए  भी  व  अपना  दिमाग  लगाकर  Bla  और  अपेन  मंतालयेक क  बेड़-बेड़  अधिकारियों  को  उक् हें हम म - मानता 6  कि  उन  अधिकारियों क  पाए  sis  ह,  त  सरकार  चलात  ह,  लकिन  जब  आप  उनको  निंदा  तभी  तो  व्  कछ  कर  3सकेगा, ह  डॉक्टर  लोहिया व  कहा  था  कि  इस  दश  म  अंक शास्ति  विषधर

 'क  समान आ  आप  जैसा  बीन  बजाएँग,  वसा  ही  'व  oder  यदि  आप  बीन  बजाना  ही  नहीं  जानते  ह,  तो  आप  उनमें  क्या  नचा  पाएंगे,  आप  बीन  म  यह  राग  बजाइए  कि  आपेक  अधिकारी  किसानों  और
 खेतीहर  मजदूरों क  लिए  भी  कोई  ऐसी  योजना  बनाएं,  जयी  संगठित  क्षत  क  मजदूरों क  लिए  बनी हई  ह,  हर  नागरिक 'क  भविष्य क  बोर म  सोचना  सरकार  का  काम  संविधान न  कहां ड  कि
 उसकी  नजर म  हिन्दुस्तान क  सभी  लोग  बराबर ह,  लकिल  जब म  मूल्यांकन  करता  है,  तो  पाता है  कि  हमारी  बराबरी  कहीं  नहीं  ह।  आप  भी  इसी  समाज ऊ  silts  आपको  भी  बचपन  'कछ  भोगना
 पड़ा  होठा

 'जो कौ पर  न  फटी  बिताई,  सो  का  जोन  पीर  पराई,

 जिसने  कभी  त  परेशानी  का  सामना  न  किया  हो,  वह  किसी  और  की  परेशानी केस  जोलठा।,
 म  इसलिए  सदन म  इस  बात  को  रख  रहा  है  जिससे  कि  यह  सदन्  सेन,  यश  सेन,  सरकार  अेक,  प्रशासनिक  तंत क  अधिकारी  उन,  इस  दश क  विद्वान  झन  और  योजनाएं  बनी  वोन  नीति  आयोग क
 अधिकारी  मेंजा  क्या य  सब  लोग  मेर तुदखेड़  को  नहीं  झन  सकेत?  क्या य  लोग  मेर  लिए  नहीं  कर  सकेत?  हम  60  बरस  की  आय  तक  हल  चलो ड,  आधा  पट  खोल ड,  आधा  तन  कपेड़  पढ़ने ह,
 जमीन  पर  सोत  ड  और  बीमार  पड़े  ड।  जब  हमोर  पट  म  दर्द  ढोतां  ह,  तो  हम  किसी  वनस्पति  स  काढ़ा  बनाकर  पी  'लेत॑  ड,  क्योंकि  दवा  खरीद  कर  खोल  'क  लिए  sar  पास  प्सा  लर्ट  alar  ह,  60
 बरस क  बाठ  किसान  जब  काम क  लायक  नहीं  ज़रह ताह  तो  उसकी कसी  ,ठहरती  होतीं  ह  समाज क  अन्दर,  यह  अल नमा नथ  नहीं  लगाया  जा  Adal,  सबकों  Ugo  नहीं  मिलती ह,  क्योंकि  बी.पी.एल.  वालों
 को  मिलतीं,  सार  किसान  बी.पी.एल.  की  लिस्ट म  नहीं  ह  हमार  बिहार  म  10-15  या  20  साल  पहेल  ऐसी  लिस्ट  बनी  कि  जवेंक  पकेक  मकान,  मोटरसाइकिल,  गाय,  अस  और  धनवान  सम्पन्न
 लोग  बी.पी.एल.  की  लिस्ट  जिरह,  लकिन  वह  निर्धन,  निर्बल,  गरीब,  जिसके  पास  न  घरों,  न  3मकान  वह  बी.पी.एल.,  लिस्ट म  जहां  ह]

 हम  जब  अपेल  BI  म  जोत  ह  तो  10-20  लोग  हाथ  जोड़कर  खेड़  हो  जोत  ड  और  फहेतौं  कि  एब.ी..  साहब  आप  हमारा  घर  देखिए,  हमारा  नाम  बी.पी.एल.,  की  लिस्ट म  नहीं  ह।  हम  तो  उनकी बात
 _सुनकर  म  धार  नहीं  मवेता  इसलिए  म  तो  संसद  म  यह  भी  ,पार्थ ना  करूगा  कि  उस  बी.पी.एल.,  लिस्ट  को  समाप्त  करवा  दीजिए  और  नए  सिर  स  बी.पी.एल.  लिस्ट  को  बनावाइए  या  आपेन  जो  आर्थिक

 व  सामाजिक स्तर  पर  जनगणना  फ्टाटीह,  उसेक  आंकड़ें  आधार पर  नए  सिर  स  बी.पी.एल.  वोल  लोगों को  निर्धटित  कीजिए।  वठि  'पवन  'देत॑  ह  तों  म  ,प्मचन्ठन  जी स  sige  करूंगा,  चुंकि य
 लोग  तो  युनियन  वोल  ह,  जो  वामपंथी  विचारधारा  वोल  दश  म  या  भारतीय  जनता  पार्टी  म  भी  जो  मजबूर  संघ  वोल  है|  व  तो  संगठित  क्षत  म  काम  करेन  वोल  मज़ूयें  क  साथ  काम  ४, ह  असंगठित
 क्षत म  व  जहां  जोत ह  व  हमार  दर्द  को  क्या  जानें  जूलियन  वोल  लेता ह,  क्योंकि त  संगठित vid  Ws,  उनका  अपना  यूनियन ड,  ०  आंदोलन  करत ेह  और  सबेस  बड़ी  बात  कि  जब  त  जलूस
 निकाले  तो  कहें  हड  कि  'चोट  जो  मजबूरी  हो,  'मरी  मे  पूरी  होਂ  हम  वह  भी  जढ़ीं  कर  सकेत,  क्योंकि  हम  मंढे  कि

 '
 ale  जो  ्र  हो,  मरी  मीग  पुरी  ढों,  हम  स्वयं  कठे  रह  जाएंगे,  क्योंकि  हमार

 लिए  तो  मजबूरी ह]
 महोदय,  अगर  किसान  को  खेती  क  अलावा  कोई  अन्य  रोजगार  मिल  ome)  अगर  उनसे  इतना  डी  कह  दिया  जाए  कि  3,000  रुपया  पतिाहों  देग,  आप  खेती  छोड़  दीजिए  तो  सब  खेत  छोड़कर  3,000
 रुपेय  प्रतिमाह  पर  नौकरी  कर  'लेग,  क्योंकि  अनेक  सामने  मजबूटीढ़,  उलेव  पास  कोई  अन्य  धंधा  जहां,  अगर  उसेक  सामेन  ् 2  uel  या  धंधा  करेन  का  विकल्प  हो  तो  वह  इसट  धंधा  कर  लत्मा
 मजबूरी म  वह  खेती  म  Years,  किसानी-मजदूरी  करता  अनेक  लिए  भी  इन्हौन् कट  जू ,कछ होना चाहिए। श्ज होना  चाहिए



 इन्होने  मकान  की  बात  की,  म  मकान  क  लिए  सधाल  agi  जी  को  धन्यवाद  gon  कि  उन्होंन  प्रधान  मंत्री  आवास  योजना  चलायी|  वह  लोगों को  1,30,000  रुपये  मकान  बनाने  क  लिए  'द  रेहन,
 ताकि  हम  आदमी 'क  पास  अपना  आवास  हो।  एक  आशा  जगी  कि  ']प्मचन्ठून  जी  कि  जो  पी.एफ,  फण्ड  फोन  वोल ह,  अनेक  लिए  आवास  बनता  रेह  'थ।  भारत  सरकार 'न  सोचा  कि  पी.एफ,  वोल  आवास

 लेा  तो  य  पी.एफ  न  फोन  वॉल  क्या  लेग  तो  अनेक  लिए  प्रधान  agit  आवास  योजना  बना  दी  बडी,  यह  एक  बड़ी  चीजू  हई  ह  इंस  सर्व हिताय  म  और  समग्रता  म  सोरेन  की  आवश्यकता  ह  3,000  रुपये
 प्रतिमाह  मजदूर  क  लिए  a,  हें  कोई  आपत्ति नहीं  ड,  क्योंकि  यह  जिस  मजबूर  की  बात  कर  ह्  उनमें  90  प्रतिशत  मजबूर  पसीना  बहोन  वैलिड  महोदय,  मजबूर  ठो  तरह  क  होती,  एक  पसीना
 बहोत  वोल ह  और  एक  कलम  चलाने  3:वाली]  पर सीन  वोल  पसीना  बहोत ह  और  कलम  वोल  कलम  जलाते, ह,  ए.सी. म  बढेत  क,  ठण्डे  मौसम म  गर्म  VIAL,  गर्म  मौसम अ  ठण्डे  वोल  ए.सी. 'म॑  बढेत  ह,
 'लकिन व  भी  'पवन  पोत ड,  sa  तो  गर्मी  म  तपते ह,  ठणेड  मौसम म  सुकेत ड  और  बरसात म  भीगते ड।  हम  गीला  कपड़ा  लकर  जमीन  पर  सौत |  हेम  न  मजूदर  मौत,  न  कोई  कर्मचारी  आजेत

 “6,  जबकि  सबेसे  ज्यादा  कर्म  करेन  वल  हम  हीं  ह|  हम  जःस्तार्थ  भाव स  और  गीता क  भाव स  निष्काम  कर्म  यक रे तह। ह।  हंमुकछ  मिल  ज  मिल  पर  अनाज  पदा  करना ह,  'दर्श  क  लोगों  को  खिलाना ह,
 हम  तो  Use  की  सवा  करते ह,  भारत  माता  की  yor  करते S|  जब  खेती  करेन  जोत ह  तो  सबेस  पहले  बीज  डालेन क  बाद  दोनों  हाथों स  धरती  को  ह  ओल  की  तरह  मिटटी  को  ater  पर  लगाते ह
 और  कहते  ड  कि  धरती  dit  हमारी  इज्जत  Var  लला  हम  तो  धरती  को  माता  समझते  ह,  स्वाइल नहीं  समझेत  ह्  राजी म  लोग  इसको  स्वाइल  फ़रहत  ह।  हम  उसको  माता  मान  कर  करते  ह
 उनकी सब  संतान  ह,  इसलिए  उनकी  संतान  रवी  हो,  भरपेट  अन्न  मिल,  चेर  पर  लाली  हो,  इसलिए  रात-दिन wad  ह  फिर जब  हम  aft  हो  जाएं  तो  बढ़ाने  क  हम  भी  तो  आराम  से  रेंा  हेम  भी
 दवा क  लिए  जिसपर  बेट-बहक  ऊपर  आ्रित  ज  होना  पेड़,  दत्तोतय  जी,  अगर  आप  इल  किसानों  को  तीन-चार  हजार  SU  uss Gs  तो  गरीब क  बेट-बूढी  उनकी  भगवान क  जस्ी  पूजा  Hor  sz  Peer
 कि  बढ़ा-बढ़िय 1: च)  at  auf  तक  जिंदा  हें,  जिससे  कि  sare  बच्चों  का  भी  काम  चल  SIE)  उसको  भ्रगवान  क  जैसा  पालकर  जिंदा  रहेंगे,  उनकी सता  केंठे,  ताकत da  रें,  स्वस्थ  येंह,  क्योंकि  3.0
 जोय  तिल-तख़ार  हजार  रुपये  मिलेगा  तो  हमोर  बातों  को  भी  इलेस  कछ  रतौना-पील  को  मिल  जोड़ना  कझी  कला,  कशी  कोई  so  wa  चलते क  लिए  मिल  cen,  आस्तर  उस  ओर  भी  ध्यान  जाला
 चाहिए।

 महोदय,  Hol  अनेक  ,पिता  को  पढ़ा  तो  मेर  मन  'म  आया  कि  चलो  ह्िवस्तान  की  बड़ी  चाहती  और  इस  पर  एक  तरफा  बात  हो  रहीं  ह  आप  गरीबों  को  पवन  दीजिए,  उनकी  'पवन  पट  झोझ  कोई
 ऐतराज नहीं  ह,  लकिज  आठिवट  म  रहा  था  तों  मैन  सोचा  कि  इस  बड़ी  पंचायत  क  कछ  अपना  भी  दर्द  झरना  हू,  ताकि  लो  झन  ल.  आप  मझ  पर  भी  ध्यान  दो।  क्योंकि  इस  दश  म  दो  वर्ग  बेन  ह,  एक
 वर्ग  पसीना  वाला ह  और  दूसट  वर्ग ह  पेस  ac)  पस्ीज  ताला  शूरता ह  और  पेस  वाला  लुटता ह  म  भारत  सरकार  को  धन्यवाद  वजा  चाहता  हु,  आप  मेडा  धन्यवाद  मत  दीजिए,  जरन्दर  मोदी  जी  को
 aise,  sodlor  पेस  गोल  काँ  परसा  छीना  और  पसीना  वोल  तकरँपसा  पहुंचाया  और  जब  वहँ पेस  वोल  काँपता  छीन  रेह  थ  तो  कछ  वामपंथी  भी  कह  रेह  थ  कि  आप  ऐसा  क्यों  कर  रेह  हो?  कल  जब  अरूण

 'जाली  जी  यहां  थ  तो  फाइनल  बिल  पर  राज्य  सभा  का  कोई  संशोधन  था,  म  उनसे  रहा  था  तो  बेड़-बेड़  वामपंथी  लोग,  उसकी  विचारधारा  वोल,  मोअिव  लोग  भी  उनेस  सवाल  रछ  रेह  थ,  म  अंदर  स
 भगवान  A  रहा  था  किस  भगवान,  a  पोिवह  या  डिय्ट्क्टिवँ  ड  य  गरीब  की  बात  कर  रेह  ड  या  एंजीपति  की  बात  कर  रेह  ड।  आखिर  हम  अनेक  लिए  भी  सों,  जो  अूछेताह  जी,  म
 जानता  हु  कि  आपके  मन म  कर्मचारियों क  लिए  ]परखा  ह,  3.दाँत,  सहायता ह  किस  अरवी  हों|  इसके  लिए  बुहत-बुहत  धन्यवाद।  क्योंकि  जब  आप  तटीय  yt  कर्मचारी या  तुतरथ  git  कर्मचारी क
 बेर म  सोचते ह  तो  उजेंक  भी  सबेस  ज्यादा  पिछेड़  और  दलित  समाज  क  बल् ह  लकिन  ड्िवस्तान क  अंदर  जो  पसीना  बहोत  वाला  किसान  और  मजूदर ह,  आपेन  भी  खेत  म  काम  कियां  ह,  क्या  कभी
 sow  बोर  म  सोचा?  किसी 'न  नहीं  Bray

 महोदय,  आखिर  हमोर  लिए  जनधन  योजना  आई  तो  आप  पी.एफ,.  कहिय,  'लकिन  sate  लिए  पी.एफ.  स  भी  बड़ा  पीएफ.  कहिय,  आ  तीन  बार  फहठा  कि  वह  पी पीपीएफ  ह  इसलिए कि  हमारा  एक
 रूपया  भी  लिय  बिलों  बक  खाता  डुवल  गया|  पहेल  कोई  जाता  था  तों  बक  वाला  सेन  नहीं  वता  था|  आखिर  टष्टि  ज़ड़  रहीं  |  इसलिए  म  फहआा  कि  हष्टि,  दिशा  और  संकल्प,  'जो  दन  करना  चाहिए
 तो  वपठ  माजत  रही,  दर्पन  म  लागा  काई  तो  दरश  कहां  स  पाडी’  आपेन  अच्छी  बात  उठाई  ह,  भारत  सरकार  का  ध्यान  इस  ओर  जोटठा,  मर  एक  छोटा  सा  ud  लिख  पता  J  sR  बात  मॉक  की  होती

 ह  तो  प्रधान  मती  जी  उस  पर  नोटिस  'लेत  ह

 म  आपको  एक  उदाहरण  बताता दश  म  पझ्मर  प्टस्का  दिय  जोत ह  मेन  प्रधान  मंजी  जी  को  लिखा  था  कि  भु  ऊपर  वोल  लॉबी  तोल ह,  अनेक  लॉबिग  करेन  del  उस्कार  लूट  'लेता  और  हम  जो
 गरीब  लोगं  ह,  हमारा  लाबिग  करेन  वाला  कोई  नहीं  |  इसलिए  हमने  प्रतिभा  और  योग्यता  होजाए  भी  हम  छुट  जोत  el)  तब  ,प्रधान  मंत्री  जी  'न्  तहत  कहा  कि  इस  बार  लोग  ऑनलाइन  पन्न  पुरस्कार  क
 लिए  स्वदन  केंर,  जब  ऑनलाइन किया  तो  कई  हजार  लोगों ।  स्वदन  किया  और  जिस  दिन  सिलीगुड़ी  क  अटीब  सलमान  करीम  साहब,  चाय  बागान  म  मजदूरी  करेन  नोल  आदमी  को  ह्िवस्तान  म
 पझ्रु  म्टस्का  दियाँ ह  तो  नेनु  मोदी  जी  अपनी  हट्टी  बता  रेमंड  कि  भारत  की  सरकार  की  नजर  ह्िवस्तान क  अंतिम  मानव  पटैहा  ऐसा  पहेल  कझी  क्यों  नहींआ।  महोदय,  सागर,  मध्य  ऐेदश म म  एक

 उप्रावि  महिला  यादव  डाक्टर,  विशषज्ञ ह,  जब  अनेक  पास  प  पुरस्कार  क  लिए  गया  तो  उनको  कितनी  प्रसन्नता  कर्ड  होगी|  म  उदाहरण  द  रहा  मैन  जो  कहा  कि  जो  दर्शन  करना  चाहिए तो  दर्पन
 माजत  रहिय,  यह  हट्टी ह,  यह  किसकी  हट्टी ह,  यह  दृष्टि  प्रधान  मंजी  जी  कीं ह,  जो  एक  नम्बर  की  ,किसी  पर  ह।  और  उनकी  हट्टी  नींच ह,  इसलिए  नीच ह,  क्योंकि  वह  बिना  पवन  वाली  मैं  क  पट  स
 जन्म  'लकर  आया ह  वह  ईपीएफ  ताली  मी  क  पट  स  जन्म  नहीं  लियां ह,  उसेन  गरीबनी  मी कप टस पट  से  जन्म  लिया ंह  और  इसलिए  उस  गरीब क  बोर म  दाह  इन  अजूदूयोंक क  लिए  भी  दर्द ड,  बंडा रु
 दत्तोतय  जी  न  अनेक  लिए  कई  तरह क  कालूज  सिवाय&  और  कई  अ  संशोधन  कियां ह|

 “A  अपना  भाषण  ज्यादा  लम्बा  नहीं  करूगा,  लकिल  इतना  जरूर  कूँहठा  कि  जी,  जब  आप  बौंले,  आपका  नाम  प्मचन्ठून ह,  तो  जरा सक  स  किसान,  मजदूर क  भी  गीत  कभी  गा  लिया
 को  कवल  संगठित  अजूदूयोंक क  गीत  मत  गाओ,  एकतरफा  मत  रहिए,  कभी-कभी  अपेन  गीत  म  मरी  धन  भी  मिला  दिया  करो।  कभी-कभी  अपेन  गीत 'म  मरी  गरीबी  और  मजबूरी  को  लय  और  स्वर
 बना  दिया  करो,  जिससे कि  हमको  a  लेग कि  अबू  कछ  लोग  गोन  तोल  ओर ह।  आपेन  इनको  दिया  कि  कर्मचारी प्रशन  स्कीम,  1995  का  विभ्ि्ल  अन्य  sii  aw  विस्तार,  a  इसीलिए  बोलने  क
 लिए  खड़ा  हआ  है,  कि  आपेन  मग  की ंह  कि  अन्य  eidi  aw  विस्तार।  अन्य  vid  मोन  जो  असंगठित  लोगं ह,  जिनका  कोई  'लखता-जोखा  नहीं  हाम  dior  करूगा  कि  यह  जो  मेरा,  अनेरला  का  जो

 ४ «९ अअ  ७ “Garé,  उस  पेस  को  मजदूर  को  मजदूरी  म  दत  ह,  आप  ज ७ मनेरगा क  पेस से  ढही  किसान 'क  मजबूर  की  'पवन म  डाल  दीजिए।  कम  से  कम  इससे  कल्याण  तो  होगा  किबो म  भी  हमको  दो  रोटी
 मिलती  और  अच्छा स  मकान भ  रह  Aor  इसलिए मर  बोलने 'क  लिए  उठा  है| म  अपनी  बात  को  समाप्त  करे हए  इस  सदन A  प्रार्थना  करूगा,  इस  दश 'क  प्रशासनिक  अधिकारियों स  भी  ,पार्थ ना
 करूगा,  नीति  आयोग सा  aft  पार्थजा  करूगा,  हिन्दुस्तान क  गीत,  गरीब,  किसान  और  जो  समाज  क  लोग  आज  लोक  सभा  चल  दख  रेह  होगा,  पेश-लारेस  ,बुद्धिजीवियों  स  ween  कि  मरी  बात  को  अगर
 ज्ञ  तो  आप  जढ़  कहीं  भी  हों,  sia a al, म  हों,  अपनी  आवाज  'देत  रहो,  डॉ०  लोहिया  'न  हेम  सिखाया  था  कि  हववल्द  खेत  आ  हल  तलोत  रहो,  हाथ  टं  हल  की  Ho  पर,  'लकीर  तुम्हारी  नजर  रेह
 लालकिला  पर,  क्योंकि  उसी  लालकिल  स  सबू  कछ  मिलना  और  तुम्हारा  कदम  हर  विन  बेढ़  कि  हम  लालकिला  पर  जोंोा,  बाबा  साहब  अम्बेडकर  की  भर्ती  ना,  मूर्ति  क  हाथ  म  संविधान  ह,  व  संसद
 की  तरफ  ऐस  अुली  उठाये  इंही  म  एक  बार  अपेन  तीन-चार  एमएलऐज  साथियों  क  साथ  आया  था,  जनवाणी  दिवस  पर  आया  था|  पेटल  चौक  पर  राज  नारायण  जी  की  ctor  तोड़  दीं,  आजाद  फर्नीडीज
 की  समूची  इड़ड़ी  कर  दीं  थीं,  आज  भी  वह  भुक्तभोगी  लाचार  अवस्था म  भोग  रहां  |  उसेंकं भर  आया  था|  हमार  एमपी एमएलए.  लोग  साथ  ओया,  चलो  लोक  Bar  era  मैन  कडा  कठोर ae
 मूर्ति  ,कछ  कह  रहीं  ह  तो  सब  लोगों  ज  कहा  कि  ओर,  पागल हो  गेय  a  यह  पत्थर  की  मूर्ति  क्या  करेगी,  मेन  फहा  तम  नहीं  नेत  हो,  मन  रहा हैं।  उन्होंने  कहा  बोलो  क्या  अलोत  हो,  मैन  कहा  यह
 ala  कट  रहीं  ह,  ऐ  हिन्दुस्तान  क  गरीबों  पीछे,  ठर्लिंत,  शमजीविय,  अुक्हो  लिए  संविधान  a  बुहत  अधिकार  लिखकर  जा  रहा  है,  लकिन  जब  तक  इस  पार्लियामेट  पर  कब्जा  नहीं  करोड़,  तब  तक

 तमको  क  नहीं  मिलेन  ड,  एक  और  न  खड़ी  ड  इस  संसद  म,  उसेक  बोर  म  नहीं  Peon,  'लकिन  वह  ६  कह  रहीं  ड  संयोग  स  जब  भारत  की  संसद  मोन  वह  एक  नम्बर  की  जो  कुर्सी,  अढ़
 wal,  वह  एक  नम्बर  कीकर्सी,  जिस  पर  sRog  मोदी  आकर  बेठ  ड,  तो  वह  किताब म  जो  पिटारा  लिखाया  था,  वह  भानमती  का  पिटारा  बल  'क  बन्द  था,  अब  पन्ना-पन्ना  उल  रहां ड,  उसेक

 अुनसार  जो  भी  मुझको  मिल,  शोझ  तो  गुढ़त  चाहिए,  'लकिन  भारत  क  साधन  को,  सम्पत्ति  को  ध्यान  म  रखेत्  हए  जो  पहले  गाड़ी  चलती  थी,  पहले  टन  म  इजन  मेस  चलता  था,  का  कच्चा  माल
 लाया,  शहर  म  शहर  का  पतका  माल  'ल  गया,  सरसों  पता  किय  हम,  गया  कानपुर,  पहलवान  छाप,  हाथी  छाप,  अेण१  छाप  तल  हराकर  क  टिन  म  बन्द  होकर  गया  और  उसका  नफा  उसेन
 खाया|  अब  उसको  भी  बदला  जा  रहां  ह,  इस  पर  समाता  म  कभी  चिन्तन  करेन  का  काम  कीजिए।  समता  मोन  क्या,  समरसता  म  चिन्तन  कीजिए  कि  किसको  मिल  रहा  ह,  PI  जा  रहा  ह|
 'उज्ज्वला'  योजना  जो  चलाई  गयी,  उसेक  अंतर्गत  95औ  पीछे  और  दलित  समाज  क  लोग,  उन  गरीबों  को  इसका  लाभ  मिल  रहीं  ह]

 जे  डॉक्टर  लोिटा  'न  कभी  इन्दिरा  गांधी  जी  को  कहा  था  कि  अगर  आप  हिन्दुस्तान  क  गांवों  म  शौचालयों  का  प्रबंध  करवा  ठ,  सभी  महिलाओं  को  इवोलोअ  शौच  जोन  स  आप  रोक  'ल  तों  भ  पव  सालों
 तक  आपकी  सरकार  की  कोई  आलोचना  नहीं  करूगा।  उसी  तरह  म  डेु्दस्ताल  क  सभी  वामपंथियों  स  यह  कहूका  कि  उसी  तरह  यह  'उज्ज्वला'  योजना  ह  सभी  वामपंथियों  को  यह  कहना  चाहिए  कि
 side  'उज्ज्वला'  योजना  बनाई  और  उसेस  हिन्दुस्तान  क  95  प्रतिशत  गरीब,  मजबूर,  पिछेड़  और  दलित  लोगों  को  लाभ  मिल  रहीं  ह]  मेन  झेस  इसलिए  सलाटाह  कि  बडाठ  उत्ोतट  जी  इमा  साथी  रेड

 “gu  भी  पिछेड़  समाज  करंड,  गरीबी  स  निकल  कर  आएं।  asks  जी,  आपेक  अफसर  लोग  भी  गैलरी  a  do  कर  मरी  aa  झन  रहे ंह|  आप  अपेल  मंत्रालय म  जाकर  मरी  बात  पर  कोई  केमटी  बनाकर
 चिंतन  मं  और  सूब  बढ़िया  स  एक  Ud  बनाकर  ,पाल  aft  जो  को  'भ  जिएला,  प्रधान  at  जी  भी  मरी  बात  जरूर  झन  रेड  हौल  और  व  उस  पर  जरूर  विचार  उा  कि  म  पार्लियामेट  म  ऐसा  बोल  रहा
 हा  बोल  रहा  हु  तो  उस  पर  प्रधान  मंजी  जी  गंभीरता  स  चिंतन  मेंटेठा
 as  जी,  आप  ऐसा  ward  बनाकर  weno  मती  जी क  पास  'पर  कीजिए।  मेल  विश्वास ह  कि  'मरी  भावना क  अनूकूल  आप  अपनी  बुद्धिमत्ता,  योग्यता,  क्षमता क  साथ  अगर  कोई  बनाकर



 Mya  करेंगे तो  प्रधान  मंजी  जी  उस  जरूर  मंजूर  केंेठ  लाखों  टन  क  डिब्बों स,  टकोंस  लुट-लट  कर  लो  पेस  खा  गए,  यह  दश  'न  सब  कर  और  इस  दश 'न  सब  भोगा ह  अगर  एकाध  टक  रुपये
 aid,  गरीबों,  किसानों  क  पवन  a  चेल  जाएे  तो  जोन  दीजिए  न,  कई  टव  रुपये  तो  बेड़  लोग  लुट  कर  खा  कएा  एकाध  टक  हमोर  पट  म  भी  जोन  दीजिए,  थोड़ा-थोड़ा प्रसाद  ठ  दीजिए।  आजकल  दगी
 माता  का  निराशा चल  रहीं।  अपेठ  खजोन  'स  थोड़ा-थोड़ा  स्सा  इमर  घर  भी  पढवा  दीजिए,  ढमर  बीच  भी  आपका  नाम  लेल,  आपकी  जय-जयकार,  जिंदाबाद  करेंगे  व  अभी  कर  गेही,  'लकिन  तब

 “a  और  थोड़ी  मज़बूती स  फंरेठा  आकाश  तक  हमारी  आवाज़  छी जगी।
 धन्यवाद |
 DR.  MAMTAZ  SANGHAMITA  (BARDHMAN  DURGAPUR):  Thank  you,  Chairman,  Sir,  for  giving  me  the  opportunity  to  speak  on  this  Bill.

 I  will  start  from  the  last  point  of  the  Resolution.  My  previous  honoured  colleague  has  said  that  the  Employeesਂ  Pension  Scheme,  1995  should  be
 extended  to  some  other  places  and  it  should  not  only  be  restricted  to  the  unorganized  sector.  It  should  be  there,  but  before  that  there  are  various
 other  places  where  even  the  Government  employees  or  Government-related  employees  do  not  get  pension.  One  such  place  is  the  Post  Office  where
 the  casual  workers  over  there  do  hard  work,  but  they  have  not  got  any  pension  scheme  to  be  offered  to  them.

 Similarly,  I  would  like  to  mention  about  the  unorganized  sector  like  the  zari  workers  in  West  Bengal.  There  are  plenty  of  women  folk  who  are  working
 day  and  night  doing  zari  work  and  making  sarees,  dresses  and  suits.  They  are  also  workers  who  are  earning  minimum  wages.  The  beed/  workers
 have  also  not  got  any  pension  scheme.  There  should  be  some  provision  for  them  also.

 Of  course,  as  regards  the  penultimate  point  of  the  Resolution,  which  states  that  :  "Revise  the  whole  Employeesਂ  Pension  Scheme,  1995  on  the
 basis  of  past  experience",  we  all  know  that  every  10-12  years  the  situation  changes  including  the  monetary  conditions.  Why  should  the  pension
 scheme  be  all  along  having  age-old  things?  It  should  be  revised  in  a  certain  period  of  time.  This  is  my  point.
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 As  such,  pension  is  a  welfare  policy.  So,  there  should  be  provision  of  minimum  pension,  which  should  be  suitable  and  that  also  should  be
 revised  every  10  years,  15  years  or  20  years.  ।  am  agreeing  with  the  Resolution  as  taken  by  Shri  Premachandran  ji.

 SHRI  N.K.  PREMACHANDRAN  (KOLLAM):  I  do  not  know  whether  it  has  come  to  the  notice  of  Madam  that  during  the  course  of  the  discussion  of  this
 Private  Member's  Resolution,  the  hon.  Minister  and  the  PF  Organisation  have  given  two  years  weightage.  I  am  very  thankful  to  the  Minister  and  the
 Government.  Last  week,  on  230.0  when  this  Resolution  was  taken  up  for  discussion,  on  the  same  day  the  Government  issued  an  order  and  the  PF
 Commissioner  also  issued  an  order  by  which  those  who  are  having  salary  more  than  the  ceiling  limit  are  entitled  to  pay  the  rest  of  the  amount  of  the
 contribution  and  are  entitled  for  full  pension.  Two  orders  have  been  issued  and  they  come  within  the  purview  of  my  Resolution  which  has  already
 been  discussed  in  this  House.

 Yesterday,  the  PF  Trust  Board  had  a  meeting  in  which  very  fundamental  decisions  have  been  taken.  It  is  to  my  knowledge  that  some  decisions
 have  been  taken.  I  would  like  to  know  from  the  hon.  Minister  whether  this  is  also  in  the  Resolution  because  when  we  are  discussing  the  PF
 Resolution  and  Employeesਂ  Pension  Scheme  Resolution,  some  decisions  are  taken.  Would  the  Minister  like  to  clarify  whether  any  decision  has  been
 taken  in  respect  of  extending  the  ESI  benefit  to  the  PF  pensioners  as  well  as  extending  the  Scheme  to  some  other  set  of  workers  like  ASHA  workers
 and  some  other  sectors?  It  will  be  good  for  the  discussion.

 THE  MINISTER  OF  STATE  OF  THE  MINISTRY  OF  LABOUR  AND  EMPLOYMENT  (SHRI  BANDARU  DATTATREYA):  Sir,  this  much  clarification  I  can
 give.  As  Shri  Premachandran  ji  raised  these  two  important  issues.  I  had  clarified  one  issue  which  he  recently  asked  in  Parliament.  We  have  positively
 responded.

 Now,  regarding  the  pensioners,  we  are  going  to  give  pensioners  benefit  under  the  ESIC  to  those  who  are  retired  pensioners  as  ESIC  is  giving
 its  retired  IPs.  We  are  also  providing  all  medical  services  to  the  retired  pensioners.

 DR.  MAMTAZ  SANGHAMITA  :  Another  point  is  'medical  benefits’.  As  the  hon.  Minister  has  already  said,  he  has  decided  to  do  that.  So,  I  welcome  it
 and  thank  the  hon.  Minister.

 SHRI  BANDARU  DATTATREYA:  58  lakh  pensioners  will  be  benefited.

 DR.  MAMTAZ  SANGHAMITA  :  There  is  another  point.  The  insured  payment  of  full  pension  is  given  to  the  pensioner  as  per  Employeesਂ  Pension
 Scheme  1995  after  realization  of  full  amount  of  commuted  pension  from  the  pensioners.  I  am  also  agreeing  with  that.  The  increase  in  minimum
 pension  up  to  Rs.  3000  should  not  be  stuck  to  Rs.  3000  only.  It  should  have  a  provision  to  increase  it  from  time  to  time  as  it  requires.

 Regarding  housing  facility,  it  should  be  for  the  lower  level  pensioners.  They  should  be  provided  with  the  housing  facility.  Pensioners  above  certain
 limits,  like  somebody  is  getting  a  pension  of  Rs.  20,000  or  Rs.  30,000,  that  means  he  already  has  got  some  provision  and  he  can  make  the  house.
 What  about  those  with  an  income  of  Rs.  3,000,  Rs.  5,000  or  Rs.  6,000?  There  should  be  a  scheme  for  providing  housing  facilities  to  them.  So  far  as
 restoring  the  benefit  of  commutation  and  return  of  capital  to  the  Employees’  Provident  Fund  are  concerned,  I  think  they  are  genuine  claims,  which
 the  Minister  should  look  into.  Thank  you.

 माननीय  सभापति  :  माननीय  सदस्यगण,  मेल  यह  सूचित  करना  ह  कि  इस  संकल्प  पर  चर्चा  क  लिए  आबंटित  सात  बेट  का  समय  लगभग  wa  हो  चका  ह,  चुंकि  चर्चा  म  भाग  'लेन  क  लिए  ठस
 माननीय  सदस्य  और  बेच  ह,  इसलिए  हेम  इस  संकल्प  पर  ओर  चर्चा  क  लिए  समय  बढ़ाना  Uson,  यदि  माननीय  सदस्य  सहमत  ह,  तो  संकल्प  पर  ऑठ  चर्चित  लिए  दो  बेट  का  समय  बढ़ाया  जा
 सकता ह,

 कई  माननीय सदस्य  :  ठीक  ह,

 माननीय  सभापति  :  दो  बेट  का  समय  बढ़ाया  गया|



 off  आलंटराव  sisgiat  (अमरावती):  सभापति  महोदय,  प्र  आपका  आधार  इसलिए  मान  रहा  ह  कि  आपेन्  मेडा  वही  स  यहां  तक  रिलीव  किया  और  बोलने  का  अवसर  भी  पठान  किया,
 हमोर  साथी  .प्मचुठन  जी  एक  बुहत  महत्तुपूषी  Biles  aes,  इसकी  जितनी  सराहना  HI  उतनी  कर्मी  मेन  आपका  भाषण  भी,  उल्ा  श्व  सदन ज  उसकी  VSR  की।  आजू  ख़ोझ  लगा  कि  आप
 भाषण  कर  रेहह  और म  भी  वहाँ बड़ा  न  रहा  था| म  एक  क्षतम म  काम  का  चका  ह  और  आज  भी  कर  रहा  S  मैन  वद  बक  म  25  साल  तक  सर्विस  कीं ह  बाद  म  ुवजाव  लड़ा  और  पांच  टर्म स  इस
 लोक  सभा आ  बठा  हा  आपेक  विषय स  सहमत  हा

 “A  सदन क  सामने फह  बिलुद  रखना  चाहता  ह  गवर्नमेंट  सर्विस  अलग  होतीं  ड,  sae  सवटर  की  सर्विस  अलग  होतीं  ड|  गवर्नमेंट  Baca  को  पहले स  पवन  मिलती  ह  सड़ेवट  सैक्टर  म  पविंडंट  फंड
 ‘w  साथ-साथ  तऊ  भी  मिलतीं ह  पहले  किसी  व्यक्ति  आ  जितेन  साल  सर्विस  की,  उसेक  एक  महीन आ  14  दिन  की  लरी  रखेत 'थ  और  उसकी  लिमिट  सोढ़  तीन  लार  रूपेय  रखी  गई  eft)  हमले

 आदरणीय  शम  मंजी  जी  न  उस  बढ़ाकर  10  लार  रुपये  किया  और  अभी  शायद  हम  20  लाख  ठपेट  की  तरफ  जा  यहडा,  साथ ही  1971  म  एक  फैमिली  पवन  स्कीम  भी  आई  थी  ताकि  पाड़ेवट  सैक्टर  म
 काम  करेन  वॉल  लोगों  को  भी  रिटायरमेंट क  बाद  थोड़ा  लाभ  मिल  सेका  उसेंक  इम्प्लाइज़  का  कट् ब्य शन  सिफ  10  रुपये  रखा  गया  en)  सन्  1995 अ  जनरल  user  स्कीम  ang)  आपेन  बार-बार
 उल्लेख  किया  कि  संगठित  वर्ग  अपनी  मांगो ंक  लिए  संघर्ष  करता ह  और  उठेंह  पूरी  करवाता S|  असंगठित  वर्ग को  भी  लाभ  मिल,  इसलिए  1995 भर  जनरल  पवन  स्कीम  लाई  गई  उसमें  8  प्रतिशत स
 सोढ़  12  प्रतिशत  तक  पपॉक्डिंट  क  का  डिडक्शन  इम्प्लाड़ज़  की  सैलरी  स  होता  था  और  उतना  ही  कंटिड्यशन  इम्प्लॉयर  का  होता  था|  जब  user  की  बात  आई,  तो  ध्  से  Blo  चार  परतिशत
 इक्प्लाडज़  का  GRA  बनाकर  3.0  क  बाद  उठेड  पवन  क  तौर  पर  मिलना,  ६  यह  एक  भूमिका  थी।

 कछ  जगह  BAT क  बाठ  थर्ड  To9Io}  बनिफिट  का  लाभू  कछ  संस्थानों ज  लिया  Pde  सकटर  हो  या  अन्य  पाइलट  सवट  हो,  ~~  इसका  उत्तम  उदाहरण ह,  उसेक  बाठ  रिजर्व  बक  आफ  इंडिया ह,
 ‘on  पब्लिक  सेक्टर  बक  की  भी  यही  मांग ह।  हर  कोई  पवन  चाहता ।  क्योंकि  अनुभव  ऐसा  होता ह  जब  आदमी  सवानितित्त  होता ह,  उस  पीएफ  मिलती ह,  scaect  मिलतीं ह,  घर म  बच्चों  और
 लड़कियों क  साथ  अचेछ  रिलेशन  होत |  अगर  उसेन  घर  नहीं  बल ना याँ ड  तो  घर  बजोज  का  [प्यास  होता,  WE UA  खर्च  करता ह,  अगर  घर म  ि हम पसा  नहीं  ि  तो  उसकी  व्यू  जीरो  हो  जातीं ह,

 अक  एक  सीरियल कखा,  एक  इम्पलाई रिटायर  होतीं  ह,  घर  म  जोन  पर  उसका  सम्मान  Bars,  उस  सम्मान  क  कारण  जितना  भी  पीएफ  या  'गदुयएटी  कां  परसा  होता  उस  वह  खर्च  कर  उताह,  बाद
 “a,  आहिस्ता-आहिस्ता  वहँ  म्स  देन  क  काबिल  नहीं  ज एहताँ ह,  म  सीरियल  की  बात  कर  रहा  ह  लकिन  हकीकत  भी  यहीं  ह,  उसकी  बूह  कहीं  ह  कि  आप  बाहर  जा  येहैह  SAR  कपेड़  लॉ्ड़ीं  म  दिए  हएंह
 उस  कपेड़ को  'लेत  आना,  बढ़  उसकी  वलय  होतीं,  भविष्य  निर्माण  निधि,  सवा  निकलती  बाठ  प्या  कहां  ठें  siz  उसेक  ऊपर  ओन  वोल  डेटस्ट  स्  नजारा  फेंट,

 कालून  म  यह  ,सावधान  किया  गया  कि  अगर  घर  क  लिए  प्सा  चाहिए,  बीमारी  क  लिए  प्  चाहिए  या  लड़के-लड़की  की  एज़ेकशन  या  शाहीं  क  लिए  पेस  चाहिए  तो  आप  सोविडल्ट  कड  सं  परसा  निकाल
 aed ह।  मिडिल  क्लास क  लिए  हेमशा  इसकी  जरूरत  होतीं  ह,  .पोलैंड  फंड संँ पेस सं  पेस  जिकोल  जोत ड  और  हाथों  पेस  कम  alas,  जब  हम  सरकारी  कर्मचारी  की  ओर  खेत  एक  पाइकरी  टीचर  भी
 aid  का  आज  25-30  हजार  रुपेय स  ज्यादा पवन  'लताँ  ह  इसलिए  प्मचन्ठन  जी 'न  यहां  इसका  उल्लेख  कियां ह

 हमारी  सवा  का  आितटी  a0  बारह  महीन  की  सैलरी  का  एवज  निकाल  कर  उस  पवन  ठी  जातीं  ह,  यही  ven  गवर्नमेंट  म  भी ंह,  अगर  असंगठित  vid  की  सैलरी  3कमी  तो  कम  स  उनको  तीन  हजार
 ख्पेट  पवन  ठजा  चाहिए,  इसकी  शमिता  स्पष्टहा  अनप्लग्ड  पोलैंड  फड  27  हजार  करोड़  रुपये  ह,  उसेंम  जो  सवा  निवास  कर्मचारी  ह,  जिनको  जठटतढ़  उसेक  लिए  खर्च  मेंर,  यह  उनकी  मांगी,  हर
 बिठूर  सामेन  रखेन  का  कारण ह,  आप  किसान  को  छोड़ ठ,  असंगठित  इम्पलाईज,  संगठित  इम्पलाइज,  सरकारी  और  ,पोस्ट  सवटर  म  काम  करेन  वाला  इ्पलाइज  को  अच्छा  'पवन  मिल,  वरफ  1995
 का  जनरल  'पवन  स्कीम म  क्या हआ,  दो-तीन  साल क  बाठ  'सवा  जिततत  हो,  उसका  कॉर्प्स  बुहत  कम  था  और  उनका  मानहानि  हो  गया,  उनको  400  और  500  रुपये  पवन  मिल  लग  कए  लोग
 उसकी  उप०्  करेन  लग  गए,  कितने  आए,  तीन at  क्पेय,  चार  al  कपेय,  'लकिन  एक  रिटायर्ड  पाड़माटी  टीचर्स  को  25  हजार  ठपेट  मिल  रेलखंड,  आप  बक  म  काम  रेह  थ,  इसेस  पढ़  Gull  sor  लगा,  घर
 वोल  जितना  सम्मान देत  थ  उतना  नहीं  देन  लेग,  ्र  तरफ  आमदनी  का  कोई  Zia  नहीं  और  पवन  250-300  रुपेय  मिलता ड  सरकार 'न  अऑमडेंमट  लाया,  आदरणीय  बंडारू  जी 'न  इंस  मिनिमम
 एक  हजार  ठपेय  कर  दिया  'लकिन  वह  व्यवस्था  हमार  संगठित  इक्पलाडज  क  लिए  eft;  आज  सरकार  उस  दिशा  म  काम  कर  रहीं  ह  कि  हम  कोई  अच्छी  'पवन  व्यवस्था  द  पाएं।  अभी  जो  यह  कॉर्प्स
 बनता ह  जसा  मैन  पहेल  बताया,  उसमें  सोच  चार  ,प्रतिशत पेस  हमोर  इम्पलाइज क  होती,  अनेक  पॉविंडट  फण्ड स  कट  जोत  ह,  लकिज  उस  1000  रूपेय  बनाने क  लिए  सरकार 'न  एक  अन्य  प्यास
 किया|  अपनी  ओर स  सरकार क  इसेंक  1.6  प्तिशर्तपसा  डाला,  इसलिए  वह  कम स  कम  1000  रुपये  कीं '  पश्न  बन  सकी,

 हमले  साथी  प्रमचन्ूठून  जी  'न  यहां  जिस  पवन  स्कीम  का  उल्लेख  कियाह,  उसका  नाम  ह  एम्पलाइज  वेयर  ,पॉविंडट  pUS U9ToT|  इसेक  लिए  पॉविंडट  फण्ड  कैंपस!  फेटठ  अभी  सरकार यह  निर्णय
 ल  च्तकीं ह,  उस  पर  अमल  भी  हो,  चका  ह  कि  अगर  कोई  कर्मचारी  90  दिन  2  किसी  स्थापन  म  काम  केर  तो  उसका  भी  पॉविंटट  फण्ड  कटना  चाहिए।  इस  usr  स्कीम  का  लाभ  उस  भी  मिलना
 इसलिए  यह  जायज  माग  ह  कि  dle  संगठित  अत  हो  या  असंगठित  अत  हो,  उन  सभी  को  अपनी  निवतिक  गाद  कछ  आर्थिक  लाभ  मिल,  कछ  अच्छा  लाभ  मिल,  यही  इसकी  भूमिका 'ह।  इसकी म
 सटाढ़ल  करता  सपोर्ट  भी  करता  हुं।  म  सरकार  स  विनती  करता  हुं  कि  आप  इस  वलेफयर  फण्ड  स  आवास  द  या  नंद,  सरकार  की  बाकी  योजनाओं  स  आवास  मिलना,  अगर  सही  तरह  से  बीपीएल
 लिस्ट  बनतीं ह  तो  उनको  भी  लाभ  मिलना।  सरकार  इस  पर  निर्णय  और  इस  Roilegeror  को  अपनी  तरफ स  पास  केर,  जिससे पर  दश  म  हमले  जितेन  भी  संगठित  एवं  असंगठित  कामगार ह,
 उनको  इसका  लाभ  मिल।  यही  अपना  करे हए,  म  अपनी  वाणी  को  विराम  वत्मा  ही  धन्यवाद

 डी  रवीन्द  कमार  राय  (कोडरमा)  :  सभापति  महोदय, अ  आपके  पति  आभारी हं  कि  आपके  मा  बोलने क  लिए  समय  दिया,

 माननीय  सदस्य  )ी  .प्रमचन्ठ्ून  जी  द्वारा  लाए  गए  संताप  पर  वर्त  हो  रहीं  ह,  म  उनकी  भावना  की  wg  करता  इ  जिस  भाव  क  तहत  इस  संकल्प  को  सदन  म  लाया  बटा  ह,  उसका  सम्मान  करेत
 _हए,  उसेक  व्यावहारिक  पक्ष  पर,  उसेक  कार्यान्वयन  पर  और  उसकी  व्यापकता  पर  म  अपल  विचार  व्यक्त  करना  चाहता  ह

 16.43  hours  (Shri  Anandrao  Adsul  jn  the  Chair)

 सभापति  महोदय,  कर्मचारी  भविष्य  निधि  की  व्यवस्था  भविष्य  की  जरूरतों  को  ध्यान  म  रखे  हए  खड़ी  की  गयी,  आजादी  क  बाद  ढी  हमार  दश  'न,  इस  सदन  'न  और  क्ष  सभी  'न  यह  महसूस  किया
 था  fi  carn  अंदर  काम  करेन  वोल  कर्मचारियों  म  भविष्य  क  पति  जो  असुरक्षा  का  भाव  था  या  उनका  भविष्य  सरक्षित  रेह,  उनका  बढ़ापा  रक्षित  रेह,  काम  करेन  क  बाद  जब  व  सवातिवृत  होत  हड
 तो  उलेव  सामेन  आर्थिक  संकट  नहीं  आए,  पारिवारिक  एवं  सामाजिक  संकट  नहीं  आएं,  हसेक  लिए  यह  व्यवस्था  खड़ी  की  गयी  ofl,  बबोस  पहेल  यह  व्यवस्था  एक  अध्यादेश  क  रूप  म  ,पा रम् भू  हई  थी  और
 बाठ  म  वर्ष  1951  म  इंस  अधिनियम  का  रूप  दिया  गया,  कानून  का  रूप  दिया  गया|  एक  सकाट  स  एक  व्यवस्था  चल  गई,  'लकिन  तब  यह  व्यवस्था  Ri  कार्यरत  कर्मचारियों  क  जे्रोंक  जो  कहीं  ज
 कहीं  सरकारी कर्मी  थ,  संगठित  कर्मचारी  थ,  उलेव  बेर  म  ही  इसकी  धारणा  सीमित  थी,

 16.45  hours  (Shri  K.H.  Muniyappa  /n  the  Chair)

 समय  क  बदलाव,  यग  क  परिवर्तन  क  साथ  इसके  दायेर  क  भी  बढ़ोत्तरी होली  urve_  ess,  धीर-धीर  इसका  अत  व्यापक  होता  चला  गया  और  अधिक ;  अधिक  लोगं  कस  डसेंक  समाहित  हों,  इस  पर
 चित्तल-मंथन  भी  ,पा रम् भू 331]

 म  समझता  &  कि  यह  जो  अधिनियम  बनाया  गया  था|  उसमें  भ्र विष्य  क  पति  आर्थिक  रुप  स  सहायक  सिद्ध  होना,  ऐसी  व्यवस्था  दश  क  अंदर  खड़ी  हो,  इसकी  एक  धारणा eft;  इसी  संकल्प म  अभी
 आदरणीय  हक्मेठव  जी  बोल  रेड  'थ,  इसमें  कई  बिंदुओं  पर  उन्होने  चर्च  की-  जिनें  कर्मचारी  'पवन  स्कीम,  1995,  जिसें  न्यूनतम  usr  को  बढ़ाकर  3000  रुपये  पतिमाह  करना  और  अंतिम
 संकल्प  कर्मचारी  usa  स्कीम  1995  का  अन्य  छत्तों तक  विस्तार  en)

 यह  जो  अंतिम  बिल्व  ह,  इसेक  आधार  पर  इसकी  व्यापकता  बढ़  जातीं  ह|  म  समझता  हु  कि  बदले  ढए  समय  म,  SAR  आदश  और  चिन्तक  पंडित  दीनदयाल  उपाध्याय  जी  'न  कहा  था  कि  दश  क  विचारों



 पर  यगातूकुल  विचार  होना  वाहिए।।  कई  ऐस  विदश क  भी  वीरसिंह,  उन  पर दयाल  विचार  करना  चाहिए  और  आवश्यक  परिवर्तन  करना  चाहिए।  इसको  ध्यान म  रखकर  हम  समझते ह  कि  आज
 जो  जरल्हू  मोदी  जी  क  जतृत्वं  म  हमारी  सरकार  चल  रहीं  ड,  यह  इसकी  व्यापकता की  ओर  धीर-धीर  ओर  बढ़  रहीं ह
 म  एक  बात  कहना  चाहेगा  कि  इस  पवन  स्कीम  पर  विचार  करेन  क  लिए  भारत  सरकार  'न  एक  मेअटी  बनाई  थी,  जिसमें  हमार  सी.पी.आई. क  डी  लीडर  'थ,  सांसद  'थ-  एस.  सारे  ड्डडी  साहब  और
 तह  ऊँट डिग  पार्लियॉमूटी  लबट  कमरी क 'चयरैमन थ] 'क  'चेयरमन  el)  जब  वह  'चयरैमन 'क  रूप म  इस  केमटी  की  रिपोर्ट द  रेह a,  तब  विभि्ज  श्रमिक  संगठनों क  द्वारा  उस  समय स  ही  3000  रूपेय  की  मंग  थी,

 लकििल  उस  केमटी 'न  जो  अपनी  रिपोर्ट  दी,  उसेक  उन्होने  न्यूनतम  पवन  1000  रुपेय  निर्धटित  करेन  की  अनुशंसा  की  ef

 aie  वह  पार्लियामेट  रीडिंग  केमटी  की  रिपोर्ट  थी,  आर्थिक  रूप स  कसे  कम  स  कम  बोझ  हो,  इस  पर  सरकार  विचार  करतीं  ह।  शायद  जब  यह  जिर्णयू 331]  कि  1000  रुपये  पवन  'देनी  ह  तो  उस
 कमेटी  की  रिपोर्ट  उसका  आधार  बजी  लकििल  धीर-धीर  'जेस-जेस  समय  'म  परिवर्तन  हो  रहां ह,  दश  भर  'क  तमाम  मजबूर  संगठन  चोट 'व  किसी  भी  राजनैतिक  धारा से  प्रभावित  a  या  गर
 राजनीतिक  विचारधारा क  हों,  हमने  जो  महटूस्  किया  और  जो  लोग  महटूस्  wid ह  कि  टं  पशु  की  राशि  बढ़नी  चाहिए|।  संकल्प म  3000  रुपेय  की  बात  आई  ह|  सरकार  का  इस  पर  चिंतन-मंथन
 चल  रहीं ह,  3000  रुपये से  भी  ओर  जाकर  शायद  5000  रुपेय  तक  जोन  की  बात  चल  रहीं  ह।  सच्चाई  यहीं  ह  कि  जो  कर्मचारी  जमीन  जीवल  का  यौवन  काल,  क्रीम  ऑफ  दि  लाइफ  सवा  क  भाव स
 सरकारी  कार्यों  a  लगातीं ह,  अब  कितने  सता  भाव से  वह  लगाता ह,  क्योंकि  आज  'क्या म  वातावरण  बदल  गया ंह  और  उसेक  बेर म  धारणा  भी  बदल  गई  ह|

 “A  यह  मानता  हु  कि  सामाजिक  धन  वतन  क  रूप  म  WA  करेक  सरकारी  कार्य  करेन  का,  क्योंकि  सरकार  का  धन  समाज  का  धन  ह,  भाव  यही  होना  चाहिए  कि  सरकार  अपोन-आप  म  कोई  टकसाल
 नहीं  ह  जहां सं  पेस  बोट  जोंया  सामाजिक  जीवन  की  जो  आर्थिक  संरचना ह  उसेस  जो  आर्थिक  चाकू  चलता ह,  उसम स  सरकार क  पास  जो  पता  आता ह,  वह  समाज  ह. ककाना, का पसा ह। ह।  हमोर  कर्मचारियों  को
 उस  पेस  ४  भुगतान  होता ह,  उसेक  बदल  उसेक  जीवन क  महत्वपूर्ण  भाग  का  सवा  लिया  गया ंह  तो  उसका  भविष्य  अंधकारमय  न  हो।

 सभापति  महोदय,  A  अपेन  चौथ  बीच  क  बोर  म  कहना  चाहता  ह  जिसकी  तती  सभी  वक्ताओं  न  शाह]  हम  विद्यालय  म  भारत  का  संविधान  पढ़ेत  el,  उस  समय  एक  बात  हमोर  ध्यान  म  आती  थी  कि
 भारत  को  संविधान क  अुनसार लोक  कल्याणकारी  राज्य  घोषित  किया  ~. oRIs, ह,  अर्थात  यह  एक  ऐसा  राज्य  ह,  जहां  देशवासियों क  साथ  कोई  नफा-नुकसान क  तथा पर  जनकल्याण  की  भावना  नहीं
 होगी,  बल्कि  राज्य  का  यह  कर्तव्य  बेनगा  कि  इस  दश  क  लोगों  क  जीवन  कल्याण  क  लिए  एक  कल्याणकारी  राज्य  क  रूप  म  यहां  की  सरकार  काम  करेगी  यह  संकल्प  हमेन  अपेन  संविधान म  व्याक्त
 fers,  जब  हम  लोक  सभा  या  विधान  सभा  म्  तन  कर  ओत  ड  तो  हम  सभी  इस  संवैधानिक  संकल्प  को  स्वीकार  करेगा  हर  जगह  हम  जनप्रतिनिधि  क  जोत  संविधान  की  ‘ेंम  खोल  ह,  जब  उम
 कसम  खोल  ड  तो  स्वतः:  वह  बात  आनी  चाहिए  कि  हम  यह  बात  स्वीकार  करें  ह  कि  हम  लोक  कल्याणकारी  राज्य  संचालित  करेन  म  सहयोग  की  भूमिका  निश्नॉयेग]  आज  उस  शमिता  को  व्यापक  रूप
 Fone  क  लिए,  उसका  एक  महत्वपूर्ण  हिस्सा,  यह  भविष्य  क  पति  आश्वस्त  करेन  वाला  भाग  ह

 जब  सामाजिक  असुरक्षा  की  भावना  पारिवारिक जीवन  अ  नहीं  थी,  तब  लोग  इसकी  आवश्यकता  महसूस  नहीं  करेत  थ,  'लकिन  'जेस  जेस  समाज  आत्म  कल्पित  होता  चला  गया,  'वेस चै चेस  लोगों क
 जीवन  'म  PRET  की  भावना  सामने  ओन  लठ,  म  विद्यार्थी  परिषद  का  कार्यकर्ता  रहा  हु,  हमार  इमरजट  काल  आ  बुढ़त  ही  काबिल  पोस्टर  बिमला  वक्ट  शी,  wet  युनिवर्सिटी क  ग्रोफसर थ  वह
 हको  अध्यक्ष  भी  थ  जब  हम  अनेक  घरों  म  जोत  'थ  तो  बड़ा  पारिवारिक  स्लढ़  मिलता  था|  वह  और  उनकी  पत्नी  बेड़  लिप्त  भाव  स  हमको  खिलो-पिलाते  और  प्यार  छ्रेत य्थ थ  समाज  क  लिए  हेमू  कछ
 करना ह,  यह  सिखोत  awe  दिन  पहले भ  अपने  घर म  अखबार पढ़  रहा  था,  म  भूल  गया  था  कि  बिमला  ag  शर्मा  जीवित ड  या  उनका  निधन  हो  गया,  'लकिन  मैन  अखबार म  दर  कि  कछ  लोग
 ऐस  भी  जीन  को  मजबुर  ड।  युनिवर्सिटी  का  गेफन  अपने  जीवन  भर  की  कमाई  स  मकान  बनाया  था|  अनेक  दों  बेट,  एक  डॉक्टर  और  एक  इंजीनियर  er,  दोनों  बूढे  पढ़ी-लिस्सी  थीं  अखबार म  लिखता
 था  कि  घर  म  ऐसी  स्थिति  आई  किस  घर  स  निकल  कर  प्ा  sng  चेल  गएँ  उनकी  तमन्ना  रहतीं  ह  कि  कोई  उलेठे  मिलने  क  लिए  आए,  'लकिन  कोई  नहीं  आता|  उस  समाचार  को  पढ़ेन  क  बाठ

 म  बुहत  दरव  an  gist  लगा  कि  सामाजिक  जिम्मेदारी  का  निर्वहन  करेन  वाला,  जिन्होंने  wall  टटूाशल  नहीं  ठी,  बल्कि  कॉलेज  समय  क  ag  हम  लोगों  को  सामाजिक  फार्ट  करेन  कीं  .परखा  देन  का
 काम  करेत  el,  उनकी  आज  यह  दशा  eft,  उस  दिन  यह  HSHA_  हआ  कि  डतेल  पेश-लिखे  व्यक्ति  क  साथ  और  जबकि  अनेक  बते  भी  काफी  उत्व  शिक्षा  .पाता  कीजिए  'थ,  व  मूर्ख  नहीं  थ,  इतने  पेठा-
 fend  जटेव  'ल  अपेल  पिता  को,  Rios बीस  हजार  रुपए  पाल  मिलती  होगी,  अनेक डी  बनाए  घर स  निकाल  दिया| म  कई  बार  सोचता  ह  कि  जो  लोगं  ऐसा  जमा  नहीं  करते  ह,  'व्बढ़ोप  म  अपना  जीवन
 क  व्यतीत  मेंरेा  इवमेदव  जी  बोल  रेह  थ  कि  किसान  भविष्य  निधि  नहीं  रखता  ड,  यह  सच्चाई।  किसान  जो  भी  कमाताँ ड  अपेल  बाल-बातों की  पढ़ाई  म  लगा  उतारे  उसेक  जीवन  की  रक्षा  क
 बेर  म  कौन  सोचना,  इसेव  लिए  ढमोर  संविधान  निर्माताओं  'न  लोक  कल्याणकारी  राज्य  की  कल्पना  की  eft  अ  इस  विषय  को  उलझाना  नहीं  चाहेत  हु,  लकिन  एक  बात  कहना  चाहता  ह  कि  आज
 सामाजिक  दायित्व  का  निर्वहन  करेन  की  हमारी  जिम्मेदारी  बढ़  गई  ह,

 महोदय, म  एक  और  हालात  बताना  चाहता  म  पण्डित  दीनठयाल  जी  की  एक  किताब  पढ़  रहा  था|  उठेंह  कई  कार्यकर्ताओं ot  पुछा  कि  प्रशासन अ  भष्टाचार ह,  राजनीतिज्ञों म  भी  भष्टाचार  मिलता ह,
 जहां  Gud  ह,  वहीं  निराशा  हाथ  लगती ह,  ऐसी  हालत म  fawn स  हुदस्तालेक क  लिए  या  समाज क  लिए  काम  करें म  पण्डित  जी क  उत्तर  को  उद्भव  करना  चाहता है,  उन्होने  कहा  था  कि  क्या
 aia  70  वर्ष क  तूद्ध  को  अपेन  रिक  पर  बनाकर  दो-दो  या  तीन-तीन  नौजवानों  को  खींवेतुहष। ढष  नहीं  जहां?  क्या  मैन  तलों  पत्तों  को  और  इंसान क  बातों  को  एक  साथ  ज झपटत्_ हए दप  नहीं
 ‘quale?  मैन  बचपन अ  कई  सामाजिक  कार्यकर्मों म  ऐस  हाय  दखें  है  शादी  या  नुसैर  कार्यक्रमों म  भोज क  समय  Va  cow  era's)  पण्डित  जी न  कहा  कि  जब  तक 'य  हालात  हमोर दश  as,  तब

 स. तक  आ  कहीं  स  भी  .परवा  लेन  की  जरूरत  नहीं  ह,  'य  हालात  तेंहं  OT  देन  क  लिए  काफी  ह  तम  इन  हालात  को  खत्म  करो  और  uo  लो  कि  हम  इन  हालात  को  खत्म  करेंगे।

 महोदय, म  .प्रमचन्ठून  जी  की  भावनाओं  का  सम्मान  करता  ह  म  कहना  चाहता  ह  कि  हमारी  सरकार 'न  ऐसी  विवशता  भरी  जिंदगी म  एक  आशा  का  संचार  करेन क  लिए  कदम  उठाना  ,आरम्भ  किया
 “a,  हम  राजनीतिक  वदजा  ।  नहीं,  सामाजिक  'वदना  स  समाज 'क  ऐस  असहाय  लोगों 'क  पति  अपनी  मानवता  को  जिंदा  रखेन  'क  लिए,  अपना  अंदर  इंसानियत  को  जिंदा  रखेन  'क  लिए,  दश म
 कल्याणकारी राज्य  की  भावना  को,  संकल्प  को  जीवित  रखना  चाहते  ड  कि  दश  म  सभी  लोगों  क  बेर  म  विचार  हो।  भविष्य  निधि  इसलिए  ह  कि  कभी  भी  कोई  आपात  स्थिति  आ  सकर्ती  ह,  तब  भविष्य
 निधि काम  आएगी।  किसी  क  सामेन  भी  आपात  स्थिति  आ  सकर्ती  है|  म  संसद  हुं,  विधायक  रहा  ह  और  मंजी  भी  रहा  हा

 17.00  hours

 “AH ode  fep ot vaziisea है  कि  रोज़  एवसींडटस  हो  रेह ह।  गरीब  लोग  एक्सिडंट क  शिकार  होत ह,  जसेक  कारण  उनका sor  हमेशा  होता,  नर्व  पोन्नम  ढोता ड,  cet  पोल  होतीं ह|  हमाट  ,प्रधानमंत्री  जी  'न,
 हमारी  सरकार  ।  इसक  लिए  सधालती  असाध्य  रोग  सहायता  राशि  की  पहेल  स  व्यवस्था  कीं  ह|  राज्य  सरकारों  म  भी  ऐसी  व्यवस्था |  हमार  राज्य  म  इसेव  लिए  ढाई  लाख  क्पेट  तक  सहायता  देन
 का  ,सावधान  ह,  'लकिन  उसेक  लिए  बुहत-स  पड़ोसी  |

 आपात  परिस्थितयों  a  गरीबों  को  राशि  केस  दी  जाए,  क्या  हम  लोग  इस  पर  विचार  नहीं  कर  सकेत  ह  कि  हर  जिल  क  अस्पताल  मुकर  पेस्अटक्षित  रेत  जाएं  और  aacagiia  जनप्रतिनिधियों  को
 उसकी  जिम्मेवारी  दी  जाए,  ताकि  आपात  अवस्था म  उनको  राशि  उपलब्ध  करायी  जा  सेक,  ताकि  उनकी  जीवल-रक्षा  की  जा  सेक|  आज  आपात  अवस्था  AUS  sora  व्याप्त S|

 “Ao  आपको  उस  गेफन  की  कहानी  सलाई।|  म  स्वय एक  किसान  परिवार  का  बटा  है|  म  आपस  इतना  ही  निवदन  करना  चाहता  है  कि  यह  सदन  इस  विषय  को  एक  सेवदनशील्  मेह  क  रूप म  cl  यह
 मजबूरी  नहीं,  बल्कि  एक  दायित्व  ह,  इस  जरूर  'लना  वाहिएा।  लकििल,  हम  अफ  औपचारिकता  का  जीवित  नहीं  करेंगे,  बल्कि  एक  सामाजिक  और  राष्ट्रीय  जिम्मदारी  को  बहतर  ढंग  स  wa  करेन  क
 लिए  हम  लोगों 'न  आज  तद्भावस्था  Use  योजना,  ,प्रधानमंत्नी  आवास  योजना,  जिसका  नाम  पहेल  इृदिर  गांधी  आवास  योजना  था,  दिव् यांग  पवन  योजना,  विधवा  'पवन  योजना  ऑठि  ह  'य  सभी  गरीबी
 की  अवस्थाएँ  ह,  जीवन  की  एक  आपात  स्थिति  ह|  उसी  प्रकार  स  संपूर्ण  हेु्दर्ता।  a,  मनुष्य  ही  नहीं,  बल्कि  पुत्र-पक्षियों  को,  जीव  मात  को  इस  सृष्टि  को  नियंत्रित  करेक  सुरक्षित  रखेन  जोल  तमाम
 लोगों  को  जो  संरक्षण  देन  का  काम  करते  ड,  व  किसान  भाई ह  हेम  अनेक  जीवन  की  रक्षा  क  बेर  म  भी  जरूर  विचार  करना  चाहिए|  यह  एक  ऐसी  बाध्यता  हो  कि  जेट  आम  आदमी  पवन,  जीवन
 बीमा  पवन  और  अटल  पवन  योजना  ह,  उसी  प्रकार  स  हम  दश  क  समस्त  नागरिकों  क  भविष्य  की  चिन्ता  करें  और  दश  को  उन्नत  बनाने  की  ओर  ओर  बेंढ़,  ऐसा  भाव  Ray  लोगों  को  निकम्मा भी  न
 बलाएं।  काज़ल  का  सहारा  कर  उनको  निकम्मा  भी  जहां  बनाना  चाहिए,  ताकत  यह  ल  सोच  कि  हेंक  तों  पेस  मिल  रेहन।  स्टणा  क  साथ  संरक्षण  हो  और  बीमा  योजना  का  स्कीम  बेन,  यही  'मरी
 भावना ्

 वे  मातर्स्ा,



 oft  गोपाल  शी  (बई  उत्तर)  :  सभापति  महोदय,  सम्माननीय  सदस्य  oft  vow.  जी 'न  इम्प्लाइज़  ,पोलैंड  फण्ड क  बोर म  Usdc  मम्बर  बिल  Usa  कियाह,  उसेक  बोर म॑  म  अपील
 विचार  प्रकट  करेन क  लिए  यहा  पर  खड़ा है।

 छी  .प्रमचन्ठून  जी  का  म  अभि लल् दल  Peel,  उन्होने  एक  अच्छा  Aa  कियां  ह|  म  आपका  स्वागत करता  है|  स्वागत  इसलिए  करता  ै,  क्योंकि  आपको  पूरा  भरोसा  ह  कि  मोदी  जी  की  सरकार  ही  इस
 काम  को  पूरा  कर  सकर्ती  ड,  इसलिए  काल  स  दिल्ली  तक  जो-जो  WHR  रहीं,  उन  सरकारों  को  आपेक  लाल  भावना  क  लोगों  'न  आजादी  क  बाठ  हर  समय  सपोर्ट  किया|  'लकिन,  इतने  लम्बे  समयक
 बाद  भी  कामगारों  का  जितना  कल्याण  होना  चाहिए  था,  उतना  नहीं  S31}

 'प्रम चन् ठन  जी  cha  एक  जागरुक  संसद,  जो  हर  विषय  पर  अपने  विचार  सकट  करते  ह,  को  लगा  होगा  कि  यह  सही  समय  ह,  मोदी  जी  क  ध्यान  a  टाब  मुद्दा  लाया  जाए  तो  निश्चित  रूप  स  ओल
 वोल  दिनों  म  कामगारों  का  कल्याण  होठा  आपेक  द्वारा  यह  बिल  करेन  का  GARI  कारण  यह  भी  हो  सकता  ह  कि  इसेक  मंत्री  शी  बंडा रु  ठत्तोतय  जी  भी  बहुत  र  स  ऊपर  आए  ह।  व  स्वय
 एक  कामगार  |  एक  कामगार  को  डी  नुसैर  कामगार  की  व्यथा  अच्छी  तरह  स  समझ  म  आतीं।  यदि  बंडारू  उत्ततट  जी  एक  प्ताव  लकर  car  w  veo  मत्ती  जी  क  पास  जाएंगे,  तो  11212 ह  मत्ती  जी
 बुहत  डी  कम  समय  म  अनेक  पस्ताव  को  स्वीकृति  ठ  Sor  यह  आपेक  मल  की  St  भावना  नहीं,  जमा  जेस  लोगों  क  मन  की  भावना  भीं  ह

 महोदय,  ४  आज  5.30  बेज  की  फ्लाइट स  मंबई  जोल क  लिए  टिकट बक  कर  रखा  था,  'लकिन  जब्  gist  इस  विषय क  बोर म  पता  चला  तो  मैल  भी  अपने  आप  को  इस  चर्चा म  शामिल  करेन  का
 निर्णय  लिया  और  इसलिए म  यहा  बोलने क  लिए  खड़ा हआ है|  म  भी  एक  चुतर्थ  git  कामगार  का  बटा है|  a  स्कुल क  दिनो ंस  ही  आधा  दिन  पढ़ाई  और  आधा  दिन  काम  करक  इस  पार्लियामेट  तक
 पुंवा  है।  म  एक  मिनट  क  लिए  विषय  से  अलग  जालपा  algon  परसों  बाल  मजदूरी  क  संबंध  म  जो  बिल  चल  रहा  था,  उस  पर  aft  बोलेन  की  मरी  बुहत  इच्छा  eft;  उस  पर  म  सब  क  विपरीत  बोलने  वाला
 था| म  इसलिए  सब क  विपरीत  actor  वाला  था,  क्योंकि अ  इस  सभाग़ह क क  माध्यम स  प्रदश क  सभी  लोगों क  दिमाग म  एक  बात  चाहता  था।  सरकार  किसी  की  भी  हो,  सरकार क  लोग
 विदशी  नीतियों  को  खेत ड  वोह  वह  यूनाइटेड  'नशा  ऑर्गनाइजेशन  हो  या  ब्वस  सक्ललन  हो,  सरकार क  लोग  इन  सभी  जगहों  की  अच्छी-अच्छी  बातों क  बेर म  सोचते ह  यदि  हमारा  दश  इन  सभी
 बातों  को  एक्सीट  फेरठा,  तो  हम  ओर  नहीं  बढ़  पाएठा

 अहोटया,  क  बुहत  सहजता  A  यह  बात  बतौर  का  [प्यास  wears,  14  साल  तक  क  बच्चों  स  काम  करवाने  को  टोकठं  क  लिए  नियम  बनाना  एक  अच्छा  सुवढ़ा  यह  एक  पफौद़ासिव सूवडा  क्या  कभी  हम
 यह  प्रो चे तह  कि  यदि  बंडारू  दत् तो तय  जी  क  जोन  म  या  मेर  जाल  अ  यदि  यह  नियम  आया  होता,  तो  शायद  हम  इस  पार्लियामेट  तक  नहीं  पुहव  ula)  आज  दश  म  करोड़ों  बीच  ऐस  ह,  जिनके  मेें[-
 बाप  क  पास  उनको  खाना  खिलौना  की  व्यवस्था  नहीं  ह  उेंड  नौकरी। नहीं  मिलतीं  ह,  इसलिए  व  लोग  भीरत  diretor  का  काम  करते  ह  य  करोड़ों  बटे  भीरत  म  मठा  गएँ  पेस  स  सिनेमा  [खाता  और
 चरसी  बन  जोत  ड  और  एक  अलग  मोड़  पर  उनका  पूरा  जीवन  चला  जात्पढ़  म  परसों  यह  बात  बोलेन  का  प्रयास  करेन  वाला  था|  क्यों  न  हम  इस  सका  की  व्यवस्था  कं  कि  य  बीच  10  सालों तक
 जीतने  पास  काम  करें,  व  लोग  उनसे  थोड़ा  काम  भी  करवा  'ल  और  उठेट  एज़ेकशन  भी  दिलवाए।  इससे  इन  बातों  का  भविष्य  सधाट  सकता  ह  a  इस  प्रकार  की  सोच  क  साथ  ओन  वोल  दिनों  म  ओर
 बढ़ना  पेड़ठा  भारत  एक  बुहत  बड़ा  दश  ह  US  बुहत  सी  समस्याएं ह,  यदि  सबेक  मन  म  यह  बात  ह  कि  अन्य  coll  क  अुनसार  हम  अपेन  दश  म  किये  बनाकर  हमले  यहँ  क  लोगों  क  जीवन  को
 अलग  मोड़ो  गड़,  तो  इस  संबंध  म॑  अ  कहना  कि  मेर  मन  म  यह  बात  नहीं  ह|  इसेस  बुहत  स  बातों  का  जीवन  बिगड़ेगा  इसेक  बेर  म  हेंक  सोचना  पड़ेगा

 महोदय, अ  मंबई  शहर स  आता है|  वही ंक  अनऑर्गलनाइज्ड सव्टट  क  विकास क  लिए  एक  ged  बड़ी  धनराशि  वहँ  की  राज्य  सरकार क  पास  भी  उपलब्ध ह  और  मंबई  महानगर  पालिका क  पास  भी
 उपलब्ध ह,  माननीय  अटल  जी  की  सरकार  म  अन ऑर्गनाइज्ड  अवटट  क  फायदे  क  लिए  ठावोव  बनाए  गए]  इन  कायदों  को  बनाने  क  लिए  परसा  जमा  हौल  लगा  था,  UZ  उस  पेस  का  डिस्ट्रीब्यूशन
 अभी  तक  नहींहो ह,

 महोदय, म  इस  बिल क  माध्यम ।  आपेक  ध्यान आ  यह  बात  लाना  चाहता है  और  प्रम चन् ठन  जी  को  धन्यवाद  दज  चाहता है  कि  अनेक  कारण  sa  अपनी  बात  बोलेल  म  अविधा  हड  मंबई  महानगर
 पालिका  और  राज्य  सरकार  क  पास  बेड़ौपमोन  पर  परसा  उपलब्ध ह|  म  कॉरपोरशन स  आया  है|  म  क्टट  असली अ  दस  साल  था|  ast  पर  भी  मैन  दरा  कि  एक  विधायक  को  दस-दस  सालों  तक  एक
 विषय क  ऊपर  लड़ना-झगड़ना  पड़ता ह  इसके  बाद  उस  विषय  पर  कायदे  बने ह,  लकिज  इन  कायदों क  इंप्लींमेटशन म  बुहत  समय  लग  जातीं ह]

 महोदय,  जिन  लोगों  'न  अपेन  grat  कां  पता  इसमें  जमा  कियां  ह,  उनको  यहँ  परसा  अब  जही,  मिले  ताला  |  वह  तो  जा  चका  ह।  बिल  बनेन  तक  और  उसेक  इप्लींमट  हाल  तक  उल  लोगों  क  पलेल  कछ
 नहीं  पड़ना |  उन  लोगों ।  un  तो  भर  दिया,  'लकिन  टिटर् म  sos we  नहीं  मिलना ह|  म  कहना  वाँठा  कशिश म  ओन  वोल  समय म  जो  कायदा  बोजगा,  उस  एक  साल क  अंदर  इंप्लांट  किया
 जाना  चाहिए।  इसके  बोर म  भी  Sar  ओन  वाल  दिनों म  सोचना  पड़ेगा म  वाँठा  कि  अनऑर्गिनाइज्ड सेक्टर  क  लिए  कायेद  बनाने 'क  विषय अ  और  गंभीरता स  सोचा  ore,  अन ऑर्गनाइज्ड गवटट  म
 काम  करेन  वोल  लोगों  फां  परसा  जमा  हो,  जो  कि  उठेंह  रिटायरमेंट क  बाद  मिल  सेका  जो  लोग  बिल्डिंग  कंपटीशन क  क्षत  म  काम  क करेत ह, व ह,  व  इस  काम  को  करे हए  कभी-कभी  बिल्डिंग स  नीच
 गिरकर  मर  जोत है|  उन  लोगों  को  भी  कोई  नहीं  पछता ह।  ऐसी  किसी  घटना म  हम  जैस  जनप्रतिनिधि  वहीँ  जाकर  बिल्डिंग  डवलपर  से  बात  करत ेह  और  उन  लोगों  की  aes  करते ह,  लकिल  अनेक
 द्वारा  Guar  जमा  किया  जातीं ह,  वह  उनका  जल्दी  नहीं  मिलता ह|

 'प्मचन्ठून  जी न  जो  3  हजार  रुपये क  बोर म  बात  की  तों म  उसेक  बेर म  प्रधान  मती  जी  और  बंडारू  दत् तो तय  जी  को  धन्यवाद  दना  वाहंठा।  पार्लियामेट क  हॉल म  पहली  मीटिग म  प्रधान  मती  जी  न
 भाषण  दिया  था  कि  जो  लोग  पवन  ctor  ओत  ह,  उनको  गाड़ी-भाड़  का  भी  पता  नहीं  मिलता ह,  इतना  फमं  म्ा  उन  दिनों म  मिलता  em  प्रधान  aft  जी न  उसको  सीध  हजार  रुपये  कर  दियां ह,  म
 ऐसा  जहां  मानता हुं  कि  हजार  रुपये  कोई  बुहत  बड़ी  बात  ह,  लकिन  जो  राशि  सकड़ों  म  थी,  उसको  हजार  रुपये  तक  पहचान  का  काम  प्रधान  मंजी  जी न  किया|  प्रमचनूठन  जी 'न  3,000  रुपये  की
 बात  की  और  मेर  श  एक  संसद  at  5,000  sda  की  जो  बात  की,  वही  मेर  मन  म  भी  eft;  उन्होंन  5,000 की  बात  कही,  इसलिए  म  उस  बढ़ाकर  7,000  कपेट  की  मंग  करेन  का  [प्यास  नहीं
 करूंगा| अ  5,000  रुपये  तक  ही  अपनी  बात  सीमित  een,  क्योंकि  सरकार क  पास  पेस  कहा ंस  ओत ह,  उसका  निपटारा  कसे  होता ह,  sist  इसकी  Wt  जानकारीं  ह।  हम  कभी-कभी  लोन  भाषण  कर

 “SPs,  बड़ी-बड़ी  da  धक य करे देत ह।  लोग  तो  आशा  पर  ही  जागत ेह  कि  उनको  यह  मिलने  वालों ह,  लकििज  उनको  भाषण  सेना  क  अलावा[,कछ  नहीं  मिलता ह  प्रम चन् ठन  जी  3,000  रुपये स  5,000  रुपये  तक,  जब  यह
 इप्लींमट  होगा,  तब  3,000  रूपेय  और  5,000  रुपये  की  कितनी व्य  होगी यह  क gts  पता ड,  न  ही  आपको  पता  ह  झेझ  विश्वास  कि  बंडा रु  दत्तोत़य  जी  व  ,प्रधानमंत्री  माननीय  जरन्द  मोदी  जी  क  'तत्व म
 a&  19.0  क  तजाव  तक  जब  हम  जाल,  तब  इसका कोई  न  कोई  रास्ता  निकलेगा  इस  बात  की  उम्मीठ  और  आशा  मेर  मन मह,  यदि  यह  3,000  रुपये स  5,000  रुपेय  तक  होगा  तो  एक  बुहत
 बड़ी  बात  हो  जाएगी|

 रसींडस  क  बेर  मैं  अपनी  भावनाओं  को  ह  गा  'स  सकट  करना  digo,  क्योंकि  सरकार  ज  वर्ष  2022  तक  सभी  को  घर  देन  की  बात  कहीं  ह,  वर्ष  2022  तक  घर  देन  का  जो  संकल्प  या
 सरकार  की  जो  सोच  हड  पहले  चरण  a  जब  नेल  मुम्बई  जेस  शहर  'म  प्रयास  किया,  क्योंकि  हम  तो  शहर  क  लोगं  ह,  शहर  की  At  बात  करेंगे  और  अनेक  विषय  को  'लकर  डी  लेंगे  गवर्गीमट  की  जितनी
 भी  स्कीम्स  आई,  सारी  रूरल-अर्बन  ग्रामीण  भागों  क  लिए  वहँैपसा  पहेल  एक  लाख  फिर  'डढ़  लाख  अब  दो  लाख  हो  गया|  ओन  वोल  दिनों  म  सरकार  दो  लाख  को  3  टका  न्याज  म  ही  उपलब्ध
 करोल  की  व्यवस्था  करेन  वालीं  ह  मेन  एक  चिट्टी  प्रधान  agit  जी  को  लिरी  उसेक  उत्तर  म  यह  था  कि  3  परतिशत  लोन  म  दो  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  करेंगे।  23  लाख  कपेयों  गीतों  म  घर  बन
 जोत॑ ह,  लकिज  शहरों  म  नहीं  बने  |  पोढ़  वह  शम्बई  शहर  हो  या  दश  का  कोई  भी  कॉस्मोपोलिटन  शहर  ढो,  वहां  दो  लाख  रुपेय  म  घर  नहीं  बनता  ह  कोई  बुहत  ही  भाग्यवान  होगा,  जिसका  घर
 पहेल  प्रयास  म  बन  क  तयार  हो  गया  sell;  महानगरपालिका  उनको  परमीशन  नहीं  पति,  उसका  घर  दो-तीन  बार  टेट  बैगर  नहीं  बनता  ड,  dle  वह  दिल्ली,  मुम्बई,  मण,  कोलकाता  हो  या  र  हो,
 जहां  पर  भी  शहरी  इलोक  अ  घर  बनाते  ह,  किसी  का  भी  घर  नहीं  बनताँ  ह  इसलिए  हमें  शहर  क  लोगों  क  लिए  भी  अलग  स्कीम  बनानी  पेड़ठ,  म  सरकार  स  बुहत  ज्यादाँपसों  की  मंग  भी  नहीं  करूगा
 और  सरकार  क़ोंट  सारी  वजि  करनी  चाहिए  यह  a  नहीं  aren)  म  चाहुंगा  कि  लोगों  को  30-40  साल  क  लिए  कम  न्याज  पर  लोन  मिल।  लोगों  कपड़ों  स  ही  लोगों  का  घर  बोला,  इसके लिए  हेम
 कायदा तो  बताना  पड़व  We  are  the  law  making  body.  सरकार  सबू  कछ  नहीं  कर  पाएगी,  'वकील  अगर  सरकार  यह  सब  नहीं  कर  पाएगी,  इस  वजह  स  हम्  चप  रें  यह  अच्छी  बात  नहीं  ह]
 लोगों  उका  ही  लोगों  का  घर  बेन,  लकिन  व  आसानी  स  लोन  'ल  पाएं,  इसकी  व्यवस्था  aft  भ  करनी  पड़ेगी

 सभापति  महोदय,  आज  जो  लोग  सरकारी  दरबार  म  काम  करेगा  उनकी  पगार  भी  अच्छी  ह  चोडे  व  स्टत  गवर्नमेंट,  महानगरपालिका  या  सुटल  अवींमटं  क  कर्मचारी  हों,  .पोस्ट  सेक्टर  क  लोगों  को
 भी  अच्छी पगार  मिलतीं  ह,  कित  अनऑर्गिनाइज़ सवटट  म  काम  करेन  वॉल  लोगों म  तो  10,000  रुपये म  भी  काम  करेन  वॉल ह,  15,000  रुपेय म  भी  काम  करेन  वोल ह|  व  15,000  रुपये म  क्या
 खाएँगे,  तवे  को  कस  पढ़ा  और  घर  कस  बनाएंगे  व  जीवन  a  घर  नहीं  बना  सकेता  सरकार  को  ओन  वोल  दिनों  म  गंभीरता  स  सोचकर  इस  दश  क  हर  नागरिक  को  घर  देन  की  व्यवस्था  हंक  वॉर
 फटी प  करनी  पेड़ठी  हम  इस  आसानी  स  कर  सकेत  ह।  सिफ  मन  बनाने  की  आवश्यकता ह|  अगर  हम  ऐस  कार्य  मंटे  तो  दश  क  लोगों  को  बुहत  बड़ा  लाभ  मिलना  म  वाहका  कि  सरकार  इस  बात
 को  गंभीरता सल  शहर  क  लोगों  को  सरकार  की  किसी  भी  योजना  का  लाभ  नहीं  मिलतीं  ह  हेंम  ओन  वोल  दिनों  म  इस  पर  सोचेन  की  आवश्यकता  ह,
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 महोदय,  ,पो वीं डट  फण्ड  क  ऑनलाइन  होजे  क  बाद  म  लोगों  को  इल  दिनों  जो  परेशानी  हो  रहीं,  वह  भी  खत्म  हो  जाएठ),  हमेन  पिछले  दिनों  करा  कि  प्रधान  मंजी  जी  न  एक  बुहत  बड़ा  काम  किया  कि
 जो  भी  व्यक्ति  को  पो वीं डट  फण्ड  मां  परसा  लेजव  लिए  जोन  'स  पहले  वह  जीवित  ह,  इसका  प्रमाण  किसी  नगर  सवत,  एम.एल.,ए.  अथवा  रकपी.  'क  पास  'स  सर्टिफाइड  करेक  जाना  पड़ता  et;  उसको
 द  मती  जी  न  एक  ही  झटेक  म  समाप्त  कर  दिया।  अब  वह  स्वयं  जाएगा  तो  उसकों  uA  मिल  जाएठा।  हमेन  स्वर  ज् दखा €  कि  ,पो वीं डट  फण्ड  क़ां  म्ा  रिटायरमेंट  होना  क  बाठ  उनको  1-1  साल,  2-2
 साल  तक  नहीं  मिलता  ह,  क्योंकि म  लगर  अववं  क  रूप  म  व  एमएल एक  रूप  म  काम  कर  चका  हा  सभापति जी  आप  भी  वहां  स  snes,  रिटायरँमट होन क बाद हौल  क  बाठ  उनको  11  साल,  2-2  साल  तक
 “ual नहीं  मिलता  ह,  इस  [प्रकार  की  शिकायत  'लकर  बुहत  AR  लोग  ओत  et

 अभी  ऑनलाइन  होना  क  बाद  सिस्टम  म  बुहत  बड़ा  बदलाव  PT  बंडा रु  जी,  म  चाहता  हं  कि  रिटायरैमन्ट  क  बोर  म  हेम  एक  ऐसी  व्यवस्था  खड़ी  करनी  चाहिए  कि  जिसका  ap  रिकार्ड  wa  होगा,
 rio  खिलाफ  कोई  डववाटाटी  होगी,  एस  लोगों  को  छोड़कर  जो  भी  व्यक्ति  रिटायर  होता  ह  तो  रिटायरैमन्ट  क  साथ  डी  उस  उसका  पस्मा  त्वरित  मिल  जाना  चाहिए|  म  समझता  हुं  कि  शु  इस  प्रकार  की
 कोई  व्यवस्था करनी  पड़ेगी।  क्योंकि  रिटायरमेंट  क  बाद  जब  व्यक्ति  घर  पर  जाता  ह  तो  वह  Fa  इूट  जाता  ह,  वह  सोचता  ह  कि  अटी  नौकरी  पुरी  हो  अडी,  उसेक  घर  क  लोग  भी  टट  जोत  ह  अगर
 रिटारउँमन्ट क  साथ  वहू  कछ  परसा  जमीन  घर 'ल  जाकर  अपनी  बीवी-बच्चों  को  ठगा  तो  उेड  एक  बड़ा  रिलीफ  मिल  सकता  है|  म  समझता  हुं  कि  ऐसी  व्यवस्था हेम  ओन  वॉल  दिनों  म  करनी  पड़ेगी।

 महोदय,  साडेवट  मम्बर  बिल क  माध्यम से  .प्रम चु ठन  जी  न  ded  सारी  बोंत  बताई  ह,  उसमें  बुहत  मछ  हाँ  और  ओर  बुहत्  कछ  होता  हआ  भी  दिखाई  car ह,  लकििल  निश्चित  रूप स  उन्होने  जो  आवना
 की ंह  कि  टोटलिटी म  जो  वर्कर  या  कामगार ह,  व  रिटायरैमन्ट  क  बाद  आसानी से  जी  पोंय,  ऐसी  व्यवस्था  होनी  वाहिएा।

 महोदय,  2014 क  तनाव  क  समय  जब at  टी.वी.  कर  रहा  था  तो  उसमें  सूटल  गवर्लैमन्ट  की  एक  'लडी  'तबर  बता  रही  थी  और  उसेन  बुहत  अच्छी  पामाणिकता से  अपनी  बात  रखी|  उसेन  कहा  कि  'मरी
 पगार  तो  बुहत  अच्छी ह,  लकिन  BRT  परसा  महंगाई आ  चला  जाता ह  क्योंकि  पिछली  सरकार 'न  दश म  जो  वातावरण  जर्मनी  किया  था,  पगार  अच्छी  होना  का  बावज़ूद  भी,  महंगाई  भत्ता  मिलेल  क
 बावज़ूद  भी  जितना म्या  मिलता  था,  वह  पूरा  महंगाई  म  चला  जाता  था|  'लकिन  दश  क  ,प्रधान  मत्ती  जी  न  तीन  सालों  म  दश म  एक  अच्छे  वातावरण  का  निर्माण  किया  और  हम  महंगाई  पर  करोल  कर
 पोटा  2014'@ aod क  चुनाव  क  समय  जो  दश  का  वातावरण  था  और  आज  'क  वातावरण ।  बुहत  बड़ा  बदलाव  आयीं ह  और  दश क  लोगों क  मन म  एक  विश्वास  जागा ँह  कि  ओल  वोल  दिनों म  और  अच्छा
 होता  जोटाला,  लोगों  क  मन  'म  यह  विश्वास,  इसलिए  प्मचुठन  जी  'न  जो  dla  रखीं  ड,  उन  बुढ़त  सारी  बातों  का  समाधान  इनडायेरक्टली  मोदी  जी  की  सरकार  'न  पिछले  तीन  सालों  म  किया  ह  इसेक
 अलावा  मोदी  जी  की  योजनाएं  पाइप  लाइन  'म॑  ह,  व  भी  ओन  वोल  एक  साल  म  लोगों  क  सामने  आ  जायगी  और  नुसैर  साल  'म  इम्पलीमन्ट  होती  दिखाई  ठगी,

 महोदय,  GM  म  AS  अनऑगनाइज्ड  सवटट  म  काम  करेन  वोल  लोग  हों,  dls  ,पाइलट  सव्टर  म  काम  करेन  वोल  लोग  हों,  समी-गवर्मेट  म  काम  करेन  वोल  लोग  हों  या  फल्ह  सरकार  म  काम  करेन
 वाल  लोग  हों,  यह  सारा  दश  हम  सबका  ह,  'य  सब  sR  लो्ठ  ड  और  इन  AR  लोगों  की  व्यवस्था  करेन  क  लिए  यह  बॉडी  बर्नी  |  इसलिए  हम  सबका  यह  दायित्व  बनतीं  ड  कि  एक  इलविटड  नम्बर
 ao क  जोत  हमें न  समाज क  लोगों क  बोर म,  टोटलिटीं क  बेर  म  सोरेन  की  आवश्यकता ह|
 अत  म,  म  जी  को  इतना  st  कहना  चाहुंगा  कि  आपने  एक  अच्छा  बिल  सदन  at  Ua  fears,  इसलिए  हम  असेंक  सहभागी  डे तह,  लकिन  आपको  एक  बात  माननी  पेड़गी,  मोट  वह  लाल
 बाउटा  हो  या  जितनी  भी  यूनियन  हों;  अी  भारतीय  मजबूर  संघ  क  लोगों  'न  जिस  ,प्यार  स  काम  कियां  ह,  आज  पर  दश  म  यह  सबेस  बड़ी  यूनियन  ह  लकिल  कंपनी,  फैक्टरी  कम  स  कम  बंद  हो,
 उसका  WI  BAR  भारतीय  मजबूर  संघ  क  लोगों  'न  Ra  प्रम चु ठन  जी,  आप  जिस  विचारधारा  स  यहां  तक  आए  हो,  लाल  बाउटा  क  लोगों  'न  सारी  कंपनियों  को  बंद  करेन  का  काम  किया  और  इसेंअ
 हजारों,  लाखों  लोगों  की  लौंडियां  चली  गई।  आज  स्थिति  यहाँह  कि  आज  लोगों  को  कम  पगार  मिलने  क  बावजूद  भी  कोई  स्टाइल  करेन  का  नाम  नहीं  जाता]  हम  लोग  कशी-कभी एयर  इंडिया  म
 ओत ह,  सभापति  जी  आप  भी  ठदखेत  हाँग,  आज  नौ-दस  हजार  ठपेय  महीन  की  लरी  पर  एयर  इंडिया  म  टापरी  a6र  लोग  काम  छाते।  एयर  इंडिया  जसी  व्यवस्था म  इतनी  कम  पगार  मिलने क
 magic  भी  उसकी  हिम्मत  जहां  होतीं  ह  कि व  किसी  यूनियनिस्ट  क  पास  जाएं  और  य्टाइक  मं  व  कहते  कि  जो  पगार  खोल-पीन  'क  लिए  मिलतीं  ह,  वही  शिकोह  पिछेल  दशकों  म  दश  म  जो
 स्टाइल  फल्वर  पठा  किया  गया,  यह  उसका  नतीजा  ह,  यह  भी  ध्यान  म  रखेन  की  आवश्यकता ह]

 म  मानता  ह  कि  इस  बिल  क  माध्यम  स  ओन  वोल  दिनों  म  हमार  जो  कामगार  लग  ह,  जो  हमार भाई  ह,  जरल्द  मोदी  जी  क  'तत्व म  अनेक  लिए  एक  अच्छी  व्यवस्था  रबड़ी  होगी  इन्हीं  शब्दों  क  साथ
 म  अपनी  बात  समाप्त करता  इा  भारत  माता  की  जय|  धन्यवाद,

 oft  अभिषक  सिंह  (राज नद गाव )  :  आदरणीय  सभापति  महोदय,  आज  एक  बढ़ठ  महत्वपूर्ण  विषय  पर  इस  सदन  अ  वर्वी  हो  रहीं  ह।  इम्पलायी  पोकिंडिट  फंड  usr  क  जो  हितग्राही  ह,  अनेक  वलेफयर को
 'लकर,  उनकी  भलाई  को  'लकर  सरकार  क्या  कदम  उठा  सकर्ती  ह,  उस  पर  एक  रिजोल्यूशन  आदरणीय  .परमचुठुन  जी  'न  कियां  ह|  म  उनको  बधाई  उता  हुं  कि  इस  महत्वपूर्ण  विषय  पर  उनका
 रिजोल्यूशन  आया ंह  और  उस  पर  सदन क  सभी  सदस्यों न  अपनी  भावनाएं  और  अपेन  तर्क  सिख5]  sole  आधार  पर म  उम्मीद  करता  हैं  कि  आदरणीय  मंजी  जी  और  कन्द  सरकार  निश्चित  रुप स  ओल
 did  समय म  इस  दिशा  म  कछ  ठोस  और  मजबूत  कदम  उठ ोय गी

 वर्तमान म  यदि  हम  भारत  की  ओर  नजर  उठाकर  उटें  तो  आज  भारत्  निया  का  सबसे गवां  दशक।  आज  हमारी  65  प्रतिशत  आबादी  35  व्  स  कम  उ्न  कीं  ड,  लकिज  यही  बदलाव  ओन  वोल  दशकों
 “a  एक  ऐसा  अनुमान ह  कि  2050  तक  भारत म  जो  पुबुजर्ों  की  आबादी  ह,  वह  पुरी  ,धनिया  क  अन्य  Goll  क्_मकाबेल  अधिक  हो  जोन  ताली  ह।

 आज  यह  चची  इस  सदन आ  हो  रहीं ह।  वह  ओन  वोल  कल  की  परिस्थिति  को  'देखिए  कि  हम  अपने  'दश  को,  अपनी  व्यवस्था  को  कस  तयार  कर  सकेत ह  आज  हमारी  अधिकतर  'लबर  फोर्स
 सामाजिक  रक्षा  क  मायेर म  नहीं  हड।  हम  कस  ओन  वोल  दशकों म  अपनी  100  प्रतिशत  वर्क  फोर्स  को  सामाजिक  रक्षा  क  दायर  अन्दर  ल  ऑफ

 महोदय,  यदि  वर्तमान  पर  नजर  डॉल  तो  एम्प्लाई  फोरिंट  फंड  आर्गनाइजेशन  और  जो  एम्प्लाई  स्टट  त्योरस  कॉरपोरशन ह,  उन  दोनों  आर्गनाइजर  को  औजला क  तहत  जो  योजनाएं  संचालित ह,
 उनमें  लगभग  इस  दश क  5  करोड़ ेक  आसपास  हित्ाही  प्रभावित  होता,  उसेक  अन्दर  ओत  ह  ‘कल्द  सरकार  की  मं शाह  कि  ओन  वोल  सालों म,  व्  2030  तक,  अखबार क  पुस्तकों म  जो  cd
 था,  उसेक  माध्यम  स  जो  जानकारी  मिलीं  ह,  कि  50  करोड़  अतिरिक्त  'तबर  फोर्स  को  सामाजिक  रक्षा  क  दायर  म  लोग  लिए  सरकार  काम  कर  रहीं  ह|  प्र  आदरणीय  पघाल  मंजी  जी  को  और
 आदरणीय  मंजी  जी  को  बधाई  ठनता  है  कि  एक  बुढ़त  महत्वपूर्ण  सोच,  जिसके  तहत  इस  दश  की  पुरी  वकील  ujuctoror  ओन  वोल  15  साल  स  कम  समय  क  अन्दर  यदि  सामाजिक  रक्षा  क  दाटेटअ
 sdf,  तो  कहीं  ल  कहीं  इस  ४३  का  जो  सामाजिक  रक्षा  का  आधार,  पर  विश्व म  और  कम स  कम  125  करोड़  की  आबादी  वोल  भारत  जेस  विविधता  वोल दश  म  जो  महत्वपूर्ण  काम  fees,  वह

 पर  विष्व  क  लिए  एक  आदश  sen

 महोदय,  da  मालथौन कि  आज  भी  इस  ठप  म  जो  वर्क  फोर्स ह,  90  प्रतिशत  वह  अलआर्गनाइज्ड अवटर  म  काम  करतीं  ह।  अनआर्गनाइज्ड सेक्टर  म  जब  य  काम  करते ह,  उसमें  चोट  हमार  लोगों क
 घरों  म  काम  करेन  वोल  लोग  हों  या  छोट-छोट  लुध  और  कटी,  उद्योग  म  काम  करेन  वोल  लोग  हों  या  इडस्टी  म  काम  करेन  वाली  'लबर  फोर्स  हो,  जरूरत  ह  कि  इस  पुरी  'लबर  फोर्स  को  एक  निश्चित
 योजना क  तहत  सामाजिक  रक्षा  क  दायर  पर  मजबूती क  साथ  लाया  जोय,

 महोदय,  उसी  को  ध्यान  A  रखे  हए  फल्ह  सरकार  आज  स  नहीं  पिछल  कई  दशकों  स  प्यास  कर  रहीं  ह,  यह  जो  एम्प्लॉई  पोविंडट  फ़ेडौह,  जो  वर्कर्स  ह,  अनेक  रिटायर  होना  क  बाद  एक  निश्चित  आय
 की  व्यवस्था  अनेक  लिए  हो  सेक  और  जब  अनेक  पास  कोई  कठिन  समय  ओटा,  dis  वह  बातों  की  शादी  a,  उनकी  शिक्षा  हो  या  कभी  घर  खरीदेन  की  जरूरत  पेड़  या  कभी  स्वास्थ्य  स  ज़बीहा
 इमरजेंसी  हो,  एस  समय  पर  इस  ,प्रोविडेंट  फंड  का  उपयोग  त  कर  मेंका,  त्योरस  क  कविता  म  हमारी  ज्यादा  स  ज्यादा  आबाठी  आ  सेक  siz  इस  ,सावधान  को  इस  दश  की  लगभग  शत-पतित  वर्क  फोर्स
 तक  'ल  जोन  क  लिए  कन्  सरकार  न  भी  और  नीति  आयोग  'न  भी  एक  विजन  और  कैटटिजी  डॉक्ट्रिंमट  पर  काम  करना,  गुरु  कियां  ह|  क्ष  सब  उम्मीद  करें  ड  कि  ओन  वोल  कछ  महीनों  म  वह  विजन
 और  टटिज  डॉक्ट्रेंमट  लोक  सभा  क  पटल  पर  इन  सदस्यों  क  सामने  ओल्गा

 महोदय,  पिछेल  कछ  सालों  पर  यदि  हम  नजर  डॉल  तो  यह  जो  ग्लोबल  फाइनेंशियल  क्रइेस  सन्  2008  भ  इस  बनिया  की  अर्थव्यवस्था  क  ऊपर  पड़ी,  उस  मंदी  स  इस्  दनिया  की  जितनी  मजूबत
 अर्थ व्यवस्थ ोय ह,  विकसित  ठ्शं ह,  कहीं  ज  कहीं  उल  देशों or  अपनी  आर्थिक  नीतियों म  बदलाव  किया।|  चाइला क  aiter  की  गति  कमुहई,  यूरोपियन  जूलियन अ  भी  बिटन क  एग्जिट  होन क  बाद  एक
 अनिश्चितता  बनी  और  इसका  जो  vara  पड़ा,  इल  नशों क  ऊपर  जो  सामाजिक  रक्षा  क  कार्य कुम  चल  रेह  थ,  उनेक  ऊपर  ठवाब  usl  इनेंम स  कई  यश  Bas,  जिन्होंने  अपनी  सामाजिक  रक्षा  क
 oral म  कटौती  की,  लकिल  वहीं  अपवाद 'क  रूप म  भारत ह,  जिसने  लगातार  पिछले  दो  सालों म  आदरणीय  प्रधान  मती  जी  और  एनडीए  की  सरकार क  ओन क  बाद  न  सिफ  अपने दश  म  एक



 बहतर  काम  किया  ह,  बल्कि  अन्तर्रीप्टीय  जगत  म  भी  अपनी  एक  विशष  पहचान  बनाई  ह]

 महोदय,  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  संस्था  Melbourne  Mercer  Global  Pension  Index  2016 म  एक  सेव  किया  और  उसेक  आधार  पर  यह  पाया  कि  ,धनिया क  अन्य  देशों  की  तलना म  भारत  'न  अपने
 “ugiot a क  कार्य कुम म  सबसे  बहतर  धार  कियां है|  म  चाहता है  कि  ya  सदन  इसक  लिए  माननीय  मंजी  जी  को  और  माननीय  [प्रधान  मंजी  को  बूढी-बुहत  बधाई  और  [_|अभकामनोंय ठता हु। उत्ा  खा

 महोदय,  कहीं-न-कहीं  Mog  सरकार  की  नीतियां,  लगातार  हो  रेह  धार  और  टैक्स  पर  sulea,  dis  वह  इन  'पवन  योजनाओं आं  परसा  जमा  करेन क  समय  हो  यां  परसा  जि कालेन क  समय  हो,  इन
 नीतियों अ  भारत क  पटर्फाझसेक म  लगातार  धार  लोन  का  काम  कियां ह,

 महोदय,  एक  बुहत  जड़ा  फैसला  माननीय  vero  मंजी  जी 'न  किया,  जब  उन्होने  इस  बात  को  मंत्रालय क  माध्यम ।  सनिधित  कराया  कि  इस  दश म  न्यूनतम  use  का  जो  फैसला  01  सितम्बर,
 2014  को  आया,  उसमें  प्रति  माह  न्यूनतम पवन  की  जो  राशि  थी,  वह  एक  हजार  ठपेट  की  अयी  यह  इस  पर  ठप  क  लिए  और  खासकर,  इस  ि ह ख सकक्क्टर क  लिए  एक  एनिडातिविपलता  था|

 महोदय,  यही  नहीं,  फल्ह  सरकार  न  कई  महत्वपूर्ण  फसेल  किए  और  मर  चाहता  ह  कि  आज  जब  यह  चची  हो  रहीं  ह  तो  उसका  उल्लेख  करेन  का  समय  मझ  इस  adr  क  दौरान  मिलना।  पहेल  कर्मचारी
 भविष्य  निधि  म  पालता  क  लिए  अगर  किसी  की  लरी  पति  माह  6,500  ata  या  sata  कम  ह,  तभी  वह  पात  होता  था।  इसी  एक  बड़ा  परिवर्तन  करे  हए,  क्योंकि  महंगाई  की  दर  जो  लगातार  बढ़ी,
 उसकी  आवश्यकता महसूस  मेत  हएं  फल्त  सरकार ।  ज  लिए  पालता  की  राशि  को  6,500  रुपये  पति  माह  स  बढ़ा कर  15,000  कपेट  ofer  माह  किया।  उसेक  लिए  भी  माननीय  प्रधान  मंजी जी
 को  और  माननीय  agit  जी  कों  भ  बधाई  पता  |  सरकार  इस  ua  की  राशि  को  और  बढ़ाने  पर  विचार  कर  रहीं  ह|  म  उम्मीद  करता  ह  और  आज  इस  चर्ची  क  माध्यम  स  मंग  aft  करता  हुं  कि  भ्र विष्य
 म  ई.पी.एफ,  की  पालता क  लिए  जो  ofr  माह  सैलरी ह,  उस  15,000  रुपये  स  बढ़ा  कर  25,000  कपेट  किया  जाए,  ताकि  अधिक  स  अधिक  लोग  सामाजिक  रक्षा  क  इस  दायेर  म  शामिल हो  सेंक

 महोदय,  पिछेल  साल  माननीय  ait  जी 'न  स्वयं  इनिशिएटिव  'लकर  आल  और  मई क  माह म,  हमेर पूर  दश  म  कनेक्शन  सवटट  म  जितेन  भी  'लब र्ट्स ह,  उन  सबको  इस  योजना क  साथ  जोड़ेने क
 लिए  दो  माह  तक  लगातार  प्रयास  किया  था|  म  उठेट  इसेक  लिए  बधाई  ठता  ह,  क्योंकि  मोअ  मालुम  ड  कि  वोट  वह  छत्तीसगढ़  राज्य  हो,  जहां  सै  आता  ह  या  इस  दश  क  अन्य  राज्यों  म  काफी  सफलता
 ‘  साथ  उसका  क्रियाल्तयल् हआ  ह,

 महोदय,  कई  इंडीज,  जो  पहेल  इस  योजना  म  शामिल  नहीं  eff,  उनके  शामिल  करेन  का  प्यास  हमारी  सरकार  'न  कियां  ह,  dle  वह  फिशिंग  हो,  कॉफी  हो,  टाँको  हो,  स्पाइसी  at,  'डाल  मेडिकल
 कॉलेज  हों  या  फिर  एनआरएचएम तहत  जो  सोसायटीज़  संचालित ह,  उनको  भी  इस  ई.पी.एफ, 'क  कार्य कुम  a  जोड़े  की  सहमति  कन्  सरकार ।  दीं  ह,

 महोदय,  अगर  हम  टट्रासैंपरसी  की  बात  मेंर  तो  उसेंक  एक  और  बड़ा  परिवर्तन  आयां  ह,  ई.पी.एफ.ओ.  की  जो  वेबसाइट  ह,  असेंक  पीसीबी  इम्प्लॉयर  अपेल  कल्टिक्ट्स  और  कॉल् टिक् टर्स  की  डटल्स  को
 अपलोड कर  सकतीं  ह।  इसके  तहत  सरकार  'न  टल  सुनिश्चित  कियां ह  कि  कॉन्टिक्टर्स  जिन  'लबरर्स  को  काम  करेन  क  लिए  इम्प्लॉय  कर  रहीं  ह,  उनको  भी  ई.पी.एफ.,  'क  मायेर  म  लाया  जा  सेका  एक
 ,ट्वासैंपरट  व्यवस्था Ht  9रुआन  माननीय  ,प्रधान  aft  जी  'न  कीं  ह,

 महोदय,  एक  बड़ा  विषय,  जो  न  सिफ  भ,  बल्कि  मेर  स  पढ़ल  बोलेन  वोल  वक्ताओं  'न  भी  अपनी  ओर  स  व्यक्त  किया  था|  कलम  सटलेंमट  एक  ऐसा  विषय  था,  जिसकी  वज़  स  हम  सब,  जो  सार्वजनिक
 क्षत म काम करेत॑ ह, OM  PITS,  सासद  क  रूप  म  काम  फ्टेत  ह,  हमारा  सबका  अुलभवं ह  कि  अपना  कलम  पोरन  क  लिए  महीनों-सालों  लग  जोत  'थ  और  मजबूर  और  वर्कर्स  लगातार  भटकते  रहेगा  इस  परकीया
 को  बढ़ठ  सरल  बनोन  का  प्यास  माननीय  ,पठान  मंजी  जी  'न  और  माननीय  मंजी  जी  'न  कियाह,  जिसके  तहत  कलम  क  जो  फॉर्म्स  थ,  पहेल  जो  फॉर्म  a.  19,  फॉर्म  जं.  10सी और फॉर्म म. और  फॉर्म  न.  31  होता
 था,  जिसको भरना  ढी  अपने  आप मर  एक  मनौती होती  थी,  उसको  बदलकर  उस  'आधार'  स  जोड़  दिया  गाँव  अपेन  ढी  सीमेंट  क  लिए  फॉर्म  को  सटिफाई  करेन  क  लिए  व  मज़दूर,  व  श्ििक,  व
 कर्मकार पहेल  अटकेत  रहते  el,  पहली  बार  फन्ह  सरकार  'न  एक  परिवर्तन  किया  ह,  जिसके  तढ़त  अब  वह  कर्मकार  उस  फॉर्म  को  'सल्फ  सर्टिफाई  कर  सकतीं  ह।  महोदय,  यह  एक  छोटा-सा  परिवर्तन
 जरूर  दिखता  ह,  'लकिन  यदि  हम  इसके  मूल  म  ध्यान  द  तो  इस  सरकार  की  ,पाथ मिक तां  ड  कि  यह  सरकार  अपने  दशक  नागरिकों  पर  भरोसा  करना  जानतीं  ह  उसी  भरोस  को  आधार  बनाकर
 माननीय  प्रधान  मंजी  जी  'न  और  माननीय  मंजी  जी  'न  यह  प्रयास  किटां  हअ  इस  दश  क  उन  करोड़ों  कर्मकारों  क  माध्यम  स  माननीय  ,पठान  मंजी  जी  को  बधाई  पता  हुं।  यह  एक  महत्वपूर्ण परिवर्तन  ह,
 जो  हमार दश  क  श्रमिकों की  ईमानदारी  क  ऊपर  इस  काठ  सरकार  भरौस को दिखाता ह, को  दिखाता  ह]

 महोदय,  कलम  टेस्ट  की  समय-सीमा,  जिसमें  सालों  लग  जोत  'थ,  उसेक  लिए  20  दिल  की  अधिकतम  समय-सीमा  निर्धारित  की  जगह  कई  बार  हम  सबेक  अनुभव  म  ws  करेल  म  आया  ह  कि
 इप्लाटार  क  पीछा-पीछा  वह  कर्मकार  भटकता  रहता  थ  उस  फार्म  को  सत्यापित  करोड़  क  लिए  उसेक  चक्कर  काटता  रहता  था  और  इस  माध्यम  से  उसका  शोषण  भी  होता  था|  अब  किसी  कर्मचारी को
 इप्लायर  स  सत्यापित  करोड़  की  आवश्यकता से  मुक्ति  मिल  गई  ह।  निश्चित  रूप से  यह  जो  बेसिक  बदलाव ह,  वह  कहीं  ज  कहीं  इस  दश क  नागरिकों क  ऊपर  और  इस  'दश 'क  उस  वर्ग क  ऊपर,
 जिसकों  बहतर  बनाना  इस  पकन्  सरकार  की  पाथ मिक तां ह,  इस  सरकार  का  विश्वास  और  मजबूत  कमिटेंमट  दिखाता ह।

 महोदय,  Meron of bt acuor’s fe wor जी  की  कल्पना  ह  कि  द्य  2022  तक  125  करोड़ वाली  आबादी  क  इस  'दश  म  हर  परिवार  क  पास  अपना  कठ  का  एक  पकव  मकान  होगा  और  उसी  भाव  को  बढ़ाने हए  90
 प्रतिशत  तक  की  राशि,  जो  ईपीएफ  कीं  ह,  उसको  विठड़ा  करेन  की  शूकवती  माननीय  प्रधान  act  जी  और  माननीय  मंजी  जी  न  दीं  ह,  die  वह  घर  खरीदेन  क  लिए  हो  या  अपठ  घर  की  ईएमआई  क
 लोन  पेंट क  लिए  a)

 यदि  म  सामाजिक  रक्षा  की  बात  करू,  तो  पहेल  अधिकतम  डइश्यौरस  की  जो  सीमा  थी,  जो  किसी  कर्मचारी  को  या  किसी  इंप्लाई  को  मिलती  थी,  वह  3  लाख  60  हजार  रुपये  थी।  फल्द  सरकार  क
 बनने  क  बाद  3इसी  एक  बड़ा  परिवर्तन  हुआंग।  वर्तमान  म  6  लाख  कपेय  तक  की  राशि  अधिकतम  डु9यौरस म की गई ह] म  की  ass)  यह  एक  बड़ा  परिवर्तन ह

 महोदय, म  चाहता  &  कि  मेडा  थोड़ा  समय  और  ठ,  क्योंकि जिस  राज्य  सऊ  आता  हैं,  उस  राज्य  म  राज्य  सरकार  'न  अपेन  श्ञमिकों,  मजदूरो ंक  उत्थान क  लिए  कई  अच्छे काम  किए  समाज क  हर
 लग  को  ध्यान  म  रखे  हए,  उलेक  जीता  की  बारीकियों  को  ध्यान  म  रखे  हए  कि  जो  समाज  का  अतिट  व्यक्ति  ह,  उस  अंतिम  व्यक्ति  क  लिए  dis  कठिनाई  आए,  dis  सामाजिक  दाटित्व  आए,  कस
 सरकार  उनकी  सहयोगी  बन  सकती  ह,  इस  भाव  क  साथ  काम  कियां  ह  चोडे  व  असंगठित  id  म  काम  करेन  वोल  हमार  शमीक,  मजबूर  हों  या  निर्माण  sig  म  काम  करेन  वॉल  मजबूर  हों।  राज्य
 सरकार  'न  छत्तीसगढ़  म  एक  कर्मकार  मंडल  बनाकर,  यदि  महिला  छशमिक ह,  जिसको  अपेन  घर  स  काफी  दूर  तक  जोन  क  लिए  agi  करनी  पड़तीं  ह,  तो  उसकी  सृहलियतं  क  लिए,  चोह  वह  महिला
 हो  या परूष  हो,  लगभग  तीन  हजार  की  राशि  सीध  उसेक  खोत  'म  जाएगी,  जिसके  माध्यम  स  वह  साइकिल  खरीद  सकर्ती  हड  इस  तरह  स  उसेक  जीवन  a  एक  सार्थक  बदलाव  लोन  का  कार  किया  ह,
 यदि  कोई  महिला,  स्वयं  अपने  घर  पर  या  किसी  आर्गेनाइज्ड  तरीक  स  25  या  50  महिलाओं  क  श्पींक  सिलाई  का  काम  करती  ड  तो  सरकार  स  सिलाई  मशीन  की  सहायता  उस  महिला,  उस  W  ड्राप  को
 मिल  सेक,  इसके  तहत  [पति  सिलाई  मशीन  4,600  छपेय  उसेक  योन  म  जाएंगे,  ऐसा  प्रावधान  छत्तीसगढ़  म  किया  गया  |

 जो  साइकिल  रिक्शा  चलो,  उनको  अपेडट,  बहतर  साइकिल  रिक्शा  देन  की  एक  योजना,  जिसें  25  प्रतिशत  राशि  वह  मेहनतकश  मजूदर  yas  cals  और  75  प्रतिशत  राशि  का  अनुष्ठान,  राज्य
 सरकार  अधिकतम  5,000  sta  तक  करती ड  यही  नहीं  साइकिल  क  माध्यम  स  जो  हॉकर  अखबार  बांटे  ड,  अनेक  लिए  साइकिल  की  योजना  बनाई  गई  ह,

 ऐस  समाज  क  वर्ीव  लिए  जब  क़a  कोई  गंभीर  बीमारी  आरती  ह,  वोढ़  वह  किडनी  की  हो,  कसर  की  a,  ada  की  हो,  निकल  सल  की  हो,  ्र  आपको  बताना  चाहुंगा  कि  यहां  निकल  सल  की  अगर
 तवी  करू  तो  न  कवल  छत्तीसगढ़,  बल्कि  वह  एरा  क्षत,  छत्तीसगढ़,  झारखंड,  मध्य  Noa,  ओडिशा,  निकल  सल  का  परे दश  म  एक  बड़ा  कन्  ह।  हैस  मजदूरों की  ऐसी  बीमारियों क  इलाज क  लिए
 अधिकतम  50  हजार  रुपये  की  राशि  राज्य  सरकार  की  ओर  पहट्या  करायी  जातीं  ह]

 महोदय,  इस  विषय  पर  म  यह  a  बताना  चाहता  हुं  कि  छत्तीसगढ़  इस  दश  का  पहला  राज्य  ह,  जिसने  यूनिवर्सल  इल्थ  इश्यौरस  को  अपनाया  और  को  राज्य  म  हर  परिवार  को  30  हजार  रुपेय  और
 औपड़  माह  a  50  हजार  छपेट  तक  की  राशि  हर  साल  इलाज  'क  लिए  दी  जातीं  ह।  हमार  शहरों  'म  समाज  'क  सफाई  कर्मचारियों  बातों  का  भविष्य  बहतर  हो  सेक,  अनेक  लिए  छात्रवत्ति  की
 व्यवस्था  की  गह  एस  बातों  को  कक्षा  पहली  स  1,000  रुपेय  स  'लकर  कलल  पहुंचे  तक,  उत्  शिक्षा  म  15,000  रुपये  की  छात्रवत्ति  मिल  ताकि  ओन  तोल  समय  म  त  समय  क  साथ  कंध  स
 कंधा  मिलाकर  बढ़  सेंक,  इस  दिशा  म  हमारी  सरकार  प्यास  कर  रहीं  ह

 इसे  साथ  ही  प्रीनीत  विवाह  एक  ऐसा  ,प्यासे  ड  जिसमें  अपेन  आप  समाज  की  कई करी तियों  का  समाधान  सामने  आ  जाता।  इसके  तहत  हर  सामूहिक  विवाह  म  शामिल  होल  वोल  परिवार  को  बत्ती
 की  शादी क  लिए  15,000  sta  तक  की  व्यवस्था सरकार  क  माध्यम से  होतीं  ह



 राज  मिस्ती,  safest,  प्लम्बर,  कार्ैंपटर,  पटर  आदि  ऐस  ऐ्ञमिक ड  जो  अपने  पुरुषार्थ  क  बल  पर  ज  सिर्फ  अपेन  परिवार  का  ध्यान  रखते  बल्कि  घिर-धीर  ओर  बढ़कर  समाज क  बीच  ऋ  को
 स्थापित  wide,  एस  लोगों  क  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  उपयोगी  औजार  अीं  देन  की  व्यवस्था  की  गई  ह,

 saw  अलावा  माननीय  प्रधान  मंजी  जी  की  रक्षा  बीमा  योजना,  जीवन  ज्योति  योजजा,  अटल  पवन  योजना का  एक  साक्षात  उदाहरण  बताना  चाहता  हा  स्वाभाविक  रूप  स  जब  हम  अपोल-अपोन क्षत  म
 gad  ड  तो  कई  ऐस  उदाहरण  सामने  ओत  ह,  इसका  एक  पपिया  प्रमाण  इस  योजना  की  सफलता  फढ़ा  एक  गरीब  महिला  भटके  हए  मेर  पास  आई,  उसेन  बताया  कि  उसेक  परिवार  म  दूसरा  कोई
 व्यक्ति  नहीं  ह|  दस  दिन  uda  उसेक  पति  की  ,दुर्घटना  अ  रि  हो  कड  उसेक  दो  छोट  acd  ह  x  लगा  कि  वह  कोई  मदद  मंोठ  आई  होगी,  'लकिन  वह  सिर्फ  यह  बतौर  आई  थी  कि  मर  माननीय
 प्रसाद  मती  नेनु  मोदी  जी  को  बधाई  वला  चाहती  हुं  क्योंकि  हमेन्  रक्षा  बीमा  योजना  का  उपयोग  किया  था|  आज  मेर  पति  नहीं  ह,  लकिन  एक  भाई  क  रूप  म  माननीय  सधाल  मती  जी  का  सहयोग

 साथ  ह  मेर  परिवार  को  इस  कठिन  समय  पर  दो  लाख  न  की  अहाटात  मिलीं  ह]  'ठप  क  गरीब  परिवार  की  कठिन  परिस्थिति  की  महिला  की  car  इस  'ठप  क  प्रधानमंत्नी  को  लग  रहीं  ड  निश्चित
 रूप स  ओल  वोल  समय  म  इस  दश  म  यह  सरकार  कई  महत्वपूर्ण  बदलाव  लाएगी

 आज  सदन  अ  जो  वर्दी  हो  रहीं  ह,  कहीं  न  कहीं  भारतीय  जनता  पार्टी  की  अन्त्योदय  योजना  को  सामेज  रखकर  काम  करेन,  इस  दश  क  गरीब,  वंचित,  पीछे  लोगों  को  ध्यान  म  रखकर  काम  करेन
 की  परम्परा रहीं  ह|  यह  चची  निश्चित  रूप  से  इस  सरकार  क  लिए  सहयोगी  और  सकारात्मक  सुझाव  लकर  आएगी।  बुहत-बुहत  धन्यवाद

 डी  ugrafer  नाथ  सिंह  (धनबाद)  :  सभापति  महोदय,  यह  महत्वपूर्ण  गर-सरकारी  विधायक  कर्मचारियों क  बोर म,  अनेक  पविंडट  ध़डक क  बेर म,  उनकीं  पवन  w  Ua ह  जब  व्यक्ति  काम  करते-
 wid  अंतिम  दिनों  म  पहुंचता  ह,  तो  ,फीडिंग  क  और प9  की  उपयोगिता  होतीं  ह|  a  जब  be  भारतवर्ष  की  तस्वीर  दख  6  तो  17  करोड़  14  लाख  लोग  पॉक्डिंट  फंड  क  खाताधारी  है|  जब  इस
 इतिहास  BY odds,  vifdse  ws  का  इतिहास  1952 स  संशोधित  विधयक  बना,  पहले  सरकारी  कर्मचारियों क  लिए  विधयक  बना,  लकिज  लाइम स्टोन,  ँमगनीज़,  सोना  माइ्स  आदि क  कर्मचारियों

 क  लिए  1957 म  उसमें  समावेश  किया  गया,  फिर  28  सितम्बर,  1957  को  'लबर  मंतालयज न  पॉवर,  अल्कोहल,  सिमट  इत्यादि  का  लगातार  क्रम  चलता  रहा।  आज  अधिकाश  'क्षणों  म,  यदि  किसान  की
 adi  छोड़ों,  तो  उस  कवर  करेन  का  काम  पोलैंड  फ़ंड  न  किया  ह  अभी म  अभिषक  जी  की  बातों  को  दल  रहा  था,  शायद  हम  इम्पलींमेटग़न की  ओर  जा  रेह  ह,  'लकिन  अन्केलम्ड मनी  27  हजार
 करोड़  रूपसिंह,  यदि  आप  इसके  पीछ क  इतिहास  को  दरें, 'य  गरीब कर  पेस  ह,  जो  कार्यालय म  दौड़ता  रहा  औरैया  निकालने म  सफल  नहीं  हो  पाया,

 “a  एस  Bid  स  आता  हु,  de  कोयला  कर्मचारी  हों,  फूटी  म  काम  करेन  वॉल  हों,  कल  कारणों  म  काम  करेन  वाला  हो,  मिर  पास  दो  ।ड  महिलाएं  आई,  जिनकी  ्  80  तर्ष्ष  होगी,  मेन  पुछा  कि  मेर
 पास  क्यों  आई  हो?  उसेन  कहा  कि  म  दो  बहन  हैं,  दोनों  की  शाठी  नहीं हई  थी,  मिर  एक  भाई  थ,  जिनकी  भी  शादी  नहीं हई  थी  और  वह  कारणों  अ  काम  करते  el,  अगर  अनेक  Ofdse  फ़ंड  और

 प्रु्याटटी  क  पेस  मिल  जाएं  तो  हम  दोनों  बहनों  की  जिन्दगी  पार  हो  जाएगी|  आ  कोशिश  करता  रहा  'लकिन  उसे  पेस  को  दिलोन  म  आज  स  आठ  Ga  वर्ष  पुर्व  सफल  नहीं  हो  पाया,  व  भी  म्  दनिया  स
 चली  गई  डोंी,

 पोलैंड  फंड  म  बुहत  'स  नियोक्ता  कल-कार्डोन  बंद  करेक  तेल  कएा  वामपंथी  मित  गर-सरकारी  विधायक  को  लाएँ  ह,  व  आंदोलन  करके  कल-कारखानों  को  बंद  कट  दिया|  'मैनजमेंट  और  वर्कर्स  क
 रिश्त  खराब  हो  गए,  जब  सोविंडट  क  का  फार्म  नियोक्ता  क  पास  हस्ताक्षर  क  लिए  गया  तो  नियोक्ता  हस्ताक्षर  करेन  क  लिए  तयार  जही  sat]

 यह  अच्छी  बातं  ह  कि  माननीय  नेशन्स  मोटी  जी  की  सरकार  और  माननीय  'लबर  मिनिस्टर  'न  'सल्फ  सर्टिफिकेशन  की  एक  जई  व्यवस्था  खड़ी  कीं  ह,  अगर  सल्फ  सर्टिफिकेशन की  जरूरत  ह  तो  उस
 ‘ेक  का  काम  कर  रेमंड।  आप  भी  जानेत हाँग,  आपेक  कात  म  भी  होगा,  शुढ़त  स  विद्यालयों  क  लिए,  किसी  स  ईट  मांगी,  किसी स  बाल  मांगा,  किसी  स  गिट्टी  मांगी  और  उस  विद्यालय  को  खड़ा  किया,
 उसेंम  शिक्षक  पढ़ा  रेड  और  मैनजमेंट  साइल  करा  रहां  ह,  लकिठ  avi  वर्षो  तक  तपस्या  करेन  क  as  भी  एक  परसा  जहीं  मिला|  वह  कूल  कॉलेज  गाता  म  चलता  हड,  किसी  का  ,पोलैंड  कड
 जमा  नहीं हआ,  30  लाख,  40  लाख  और  50  लाख  रुपये  फाइन्  3311,  उस  फाइन  को  माफ  कौन  Hol,  उस  संस्थान  को  कौन  GA,  इस  ह. क करह व  अनक  उदाहरण  ह

 म  माननीय  ag  जी स  जिवदज  करूंगा,  वोह  नियम म  परिवर्तन  हो,  अगर  नियोक्ता  पपोविंडट  फेड क  शयर  को  'लकर  भाग  जातीं ह  या  जमा  नहीं  करता ह  तो  कानून क  अुनसार  उस  पर  एफआईआर
 होतीं  ह  लकिल  जिस  पीरियड  का  जमा  नहीं  किया  उस  पीरियड  का  डेटस्ट  ककस  कों  कस  मिल,  इसकी  विता  करनी  afer,  अनकेलम्ड  मनी  और  'पवन  क  बोर  म  एक  स्  पर  माननीय  मंजी  जी  का
 उत्तर म  दरत  रहा  था,  उसें  कहा  गया  था  कि  1000  रुफपेय'पशन अ  भारत  सरकार  को  1.66  प्रतिशत  परसा  अंशदान  करना  पड़ता।  अगर  sa  3000  रूपेय  किया  जाएगा  तो  यह  अंशदान  1.66
 प्रतिशत स  बढ़कर  8.33  uferord  हो  जाएगा,  अर्थात  इसेंम  चार स  Ura  गाला  दृड्धि  हो  जाएठी  नीतिगत  रूप से  यह  बात  अच्छी  लगती ह,  जकिज  इसके  लिए  12,000  करोड़  रुपेय  या  14,000  करोड़
 रुपये  की  आवश्यकता  होगी।  माननीय  मंजी  जी  आपस  लिबरल  करूंगा,  प्रमचनूठन  जी  जेस  वामपंथियों  की  नीति ह  कि  अराजकता  फलाओ  और  परिवर्तन 'क  लिए  क्ात्ति  cist)  जब  तक  gar
 इंसान  Jon,  दनिया  'म  तुफान  x  गड़  भुखा  इंसान  बनाए  रखेन  क  लिए,  सभी  को  लड़ोन  क  लिए,  सरकार  द्वारा  जो  व्यवस्थाएं चल  रहीं ड,  जो  कल्याणकारी कार्य  चल  रेह  ह,  उनको  BDA  S|
 कभी  इतिहास म  अटल  पवन  योजना  जटी  योजना 'क  बोर  मझला  था  कि  सरकारी  या  'गर-सरकारी Vi  म  काम  करेन  वाला,  'ठेल  पर  अपना  सामान  'बचने  वाला  या  निजी  क्षत  म  काम  करेन  वाला
 व्यापारी  भी  अपेन  को  इसमें  शामिल  कर  सकतीं  ह  यह  काम  सिफ  माननीय  मोदी  जी  की  सरकार  'न  ORs  कियां  ह,

 अभी  adi  हो  रही  थी  कि  हम  किस  तरह  स  गरीबों  क  कल्याण  'क  लिए  कार्य  कर  रेह  ह,  FAA  भारत  आज  एक  जई  दिशा  म  ओर  बढ़  रहां  ह  इन  AR  वलेफयट  क  कामों  को  एक  साथ  wa  कर  दिया
 जाए।|  म  समझता  है  कि  पवन  1000 ठपेट  तय  हई  ह,  अब  मती  जी  इसके  बाद  विचार  bz  कि  इसको  किस  तरह  स  बढ़ा  सकेत  ह।  हाउसिंग की  बात  आई  ह,  अभी  पता  चला  कि  प्रिंट  फण्ड  स
 हाउसिंग लोन  'ल  सकेत 3  इसकी  घोषणा  हई  ह  कि  हम  saa  हाउसिंग  लोन  भी  Gor,  लकिज  अनप्लग्ड  मनी स  जितेन  भी  सवानितित्त  कर्मचारी ह,  उनमें  लिए  घर  बन  जाएं  al  gist  लगता ह  कि
 अच्छा  होठा  कोल  माइन्स  पॉकवि्ंिंट  फण्ड  क  पास  भी  अनप्लग्ड  मनी  बुहत  ह  पुर्व  म  जो  व्यवस्था  थी,  अनेक  ,प्रिंट  फण्ड  कमिश्नर  क  प्सा  मंबई  म  एक  लिजी  बक  आईसीआईसीआई  बक  अ  जमा  कर
 दिया  हम  लोग  लिखेत  रेह,  रीडिंग  कमेटी  म  यह  बात  उठाते  रेह  कि  इसकी  जांच  हो  कि  किस  अधिकारी  a  निजी  बक  a  car  जमा  किया  orm  45,000  करोड़  रुपये  इस  तरह  से  मंबई  म  जमा  किए
 गए  उस  पर  कोई  फरिवाई  नहीं हई।  जांच  टीम  वहां  गयी  और  जांच  टीम  वापस  आई,  'लकिन  उसेक  ओ  सब  लोग  साइट  हो  गए  और  कोई  कार्रवाई  जटीं  हड  अब  उस  व्यवस्था  स  हम  एक  पारदर्शी
 व्यवस्था  की  ओर  जा  रेकाँग  और  एक  स्पष्ट  तस्वीर  आपेक  सामने  ह|  हमार  पास  जाया  और  हम  क्या  कर  सकेत  ह,  वह  तस्वीर  आपेक  सामने  ह

 पोविंडट  फ़ंड  1995 भ  जो  था,  इसको  usr  स  जोड़ेल  का  Or  इपोह,  उसेक  पुर्व स  ,पोलैंड  फंड  रहीं  'वकील  इस  पवन  की  व्यवस्था म  निश्चित  रूप स  बुहत  विषमता ह  आ  जब  झारखंड
 सरकार म  शिक्षा  मती  था,  उस  समय  व्  2000  1600  करोड़  रुपेय  हेम  एच.आर.डी, म  मिलते 'थ  और  700  करोड़  रूपेय  हम  लोग  पवन  म  देत  थ  और  कहेत थ  कि  योजना  मद म  हमार  पास  कहीं

 पैसा  उपलब्ध  नहीं  ह  और  ART  परसा  गर-योजना  मद  मड  राशि  तो  बुहत ह,  लकिल  यह  विषमता  निश्चित  रूप सं  ह

 इसलिए  अ  माननीय  मंजती  जी  स  विनम्रता  पुर्वक  निवेदन  करूगा  कि  इसको  कहीं  ज  कहीं,  यथासंभव  ऊपर  उठोन  'क  लिए  काम  किया  जाएा  अभी  st  मित  कह  रेह  थ  कि  वह  2019 तक  यह  हो
 जाएगा,  'लकिन  हेम  लाताट  कि  व्  2019  नहीं,  अभी  जी.एस.टी.  लाग़ु.हआँ ह,  आमदनी  बेढ़गी  और  बढ़  रहीं  ह,

 हमोर  वित्त  adi  अरजन  मघवाल  जहां,  वह  कई  प्रकार क  उपाय  कर  रेहँँह|  इसलिए  हमारा  सरकार ३  यही  निकलने ड  कि  इसको  जलदी स  जल्दी  किया  जाए,  धन्यवाद

 oft  ज़गाल  किशोर  (जम्म)  :  माननीय  सभापति  जी,  gf  एलेक.  प्मचंठुल  द्वारा  जो  संकल्प  लाया  जटा  ड  और  जिस  संकल्प  पर  यहां  चची  हो  रहीं  ह,  मरा  मानना  ह  कि  कर्मचारी  भ्र विष्य  निधि  और
 “user का  कल्याण  निश्चित  करेन  की  दिशा  कछ  कदम  उठोन  क  लिए  यहां  पर  चची  डो  रहीं  ह]

 ।अ  लगता  ड  कि  यह  बुहत  अच्छा  कदम  ह  और  कर्मचारियों  'क  बेर  'म  सबको  sew  विचार  रखेन  चाहिए,  'देर  जिन  सहयोगियों  'न  तती  की  ह,  यहां  सकारात्मक  चर्चित  ह,  सब  चाहते ह  कि
 कर्मचारियों,  मजटूटों,  गरीबों  क  लिए  अच्छी-अच्छी  योजनाएं  मे  ताकि  यहां  का  गरीब  अपे  परों  पर  खड़ा  हो  सेक  तथा  नौजवानों  और  कर्मचारियों  को  भी  किसी  पर  निर्भर  न  होना  पेड़ा

 म र  जी  स  कहना  चाहता  ह  कि  जब  स  कन्  की  सरकार  बर्नी  ह,  नरन  मोदी of  दश  क  मती  बेन  ड  और  हमोरजो, जो  छम  मती  बंडा रु  ठत्तोतय जी  'न  अपना  पदभार  संभाला ह,  तब स
 ही  गरीब,  मजदूरों  की  चिंता  यह  सरकार  कर  रहीं  ह।  इसे  दो  राय  नहीं  ह  कि  हमार  गरीब  मज़ारों  और  श्रमिकों  की  चिनता  पहेल  नहीं  की  गई,  इसीलिए  ऐस  संकल्प  इस  सभा  म  लोय  गये।  लकिन
 पहले  ऐसा  होता  था  कि  गरीब  और  गरीब  होता  जा  रहा  था  और  अमीर  और  अमीर  होता  जा  रहा  थ  UA  अब  मोदी  जी  की  सरकार  'म  गरीब  मजूदर  और  श्रमिकों  क  कल्याण  क  लिए  कई  उचित  कदम



 उठाया  ह्

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  का  जो  लाभ  ह,  वह  कर्मचारियों  को  अिला  असेक  लिए  कई  फठठ  इस  सरकार  उठाया।  विशेष  तौर  पर  जो  हमार  मस्ती,  अनेक  अंताल  द्वारा  भी  कई  कदम  उठोय  गये
 हाल  हीों,  आपने  रखा  होगा  कि  पहेल  जो  मिक  मजबूर  थ,  डेवट  सैक्टर  म  काम  करेन  ७,  त  एक  जगह  काम  करेन  क  बाद  इसटी  जगह  काम  करेन  म  फतटोत  'थ  और  सोचते  थ  कि  यदि
 यहां  स  यह  काम  छोड़  दिया  तो  हसटी  जगह  जोन  पर  हो  सकता  ह  कि  जो  हमारा  भ्र विष्य  निधि  का  धन  वह  यहां  पर  काटा  3गयाहै,  वह  बाठ  म  ढेंक  मिल  या  न  मिला  इसलिए  एक  जगह  स  मजबूरी  क
 कारण  अगर  व  नौकरी  छोड़ेत  थ  तो  उनको  भविष्य  निधि  का  लाभ  नहीं  मिलता  था,  'लकिन  अब  ऐसा  नहीं  ह  पहेल जो  श्रविव  परिशानियां झलेत  “el,  अब  उठेंह  झलेन  की  चिंता  नहीं ह।  अपने  भ्र विष्य
 निधि  की  निकासी  क  लिए  जिस  कंपनी  म  व  काम  करेत  ei,  अब  अनेक  चक्कर  लगान  की  जरूरत  नहीं।  पिछली  कंपनी  स  भविष्य  निधि  निकालने  क  लिए  किसी  ,प्राण  की  भी  जरूरत  नहीं  हड  यह
 ञ्च  अब  इस  सरकार  ।  उनको  दीं  ह।  Ww  asa  कर्मचारियों को,  श्रमिकों  को  सरकार  द्वारा  दिया  गया  ह,  इसका  भी  बुहत  बड़ा  लाभ  कर्मचारियों  को  मिल  [कतार।  पीएफ  निकालेन क लिए क  लिए
 नियोक्ता से  मंज़ूरी  लना  भी  जरूरी  नहीं  den;  कर्मचारियों  को  ईपीएफओ 'क  नए  नियमों 'क  तहत  पुर्व  नियोक्ता  कम्पनी से  किसी  तरह  का  दस्तोवज सस्न  जहीं  करना  om)  मजदूरों  को  परसा
 निकलवाने  क  लिए  भी  किसी  कम्पनी  की  सिफारिश  या  नुसैर  लोगों  क  पास  जोन  की  जरूरत  लढ़ीं  होी  अब  कर्मचारी  श्रमिकों  को  चाहिए  कि  अपे  पीएफ  खोल  को  रुपए  क  साथ  जोड़  और  जो  भी
 लाश  ह,  'व  cl  जेस  SAR  वरिष्ठ  सदस्य  कह  रेह  थ  कि  अब  तो  लोग  'लेन  की  विधा  भी  सरकार ।  दीं  ह  और  अब  90  प्रतिशत  राशि  आप  निकाल  भी  सकेत ह  तथा  जमा  भी  करवा  सकेत ह  इसेक
 अलावा  अन्य  लाभ  भी  कर्मचारियों  को  मिलना  User  हो  गएं  ह।

 त्  2015-16 की  तािक  रिपोर्ट  क  अुनसार  31  मार्च,  2016  को  ईपीएफ  सदस्यता  खातों  की  संख्य  बुहत  ज्यादा  नहीं  थी,  'लकीर  sist  लगता  ह  कि  जिस  तरह  से  बदलाव  इस  लियम  म  किए  वं  ह,
 ओन  वोल  दिलों  म  इन  खातों  म  और  बढ़ोतरी  होगी  और  saz  जो  मजूदर  ह,  साडेवट  काम  करेन  वोल  छ्ञमिक  ह,  कर्मचारी ह,  कम्पनियों  म  और  बड़ी-बड़ें  फैक्टियों  a  काम  करेन  वोल  जो  लोव  ह,  व  aft
 अपने  खातों  का  लाभ 'ल  सकेत ह  और  उठेंह  इसका  लाभ  'लना  भी  चाहिए।  कर्मचारी  भ्र विष्य  निधि  भारत  क  वतन  भोगी  व्यक्तियों  क  लिए  ada  लाभदायक  एव  नोकपिय  निवेश  ह।  सरकार न  हाल  at

 म  नई  सवा  शरू  कीं  ह,  जिसकी  मदद  स  कर्मचारी  अपने  भविष्य  निधि  ठोत  की  राशि  एक  संस्था  स  इूसटी  संस्था  म  ऑन  लाइन  स्थान्वांतटित।  कर  सकेत  ह।  यह  सबेस  बड़ा  लाभ  कर्मचारियों और
 श्रमिकों  को  हमारी  सरकार  'न  दिया  ह|  कस  तो  कर्मचारी  भ्र विष्य  निधि  क  बेर  म  चिंता  कर  रेह  थ,  'लकिन  हमेस  पहेल  की  जो  BGR  रहीं  ह,  शायद  डी  उन्होने  इस  बेर  म  कभी  चिंता  की  हो,  इसलिए
 माननीय  सदस्य  यह  संकल्प सदन  आं  Ig  कियां ह,

 महोदय,  म  आपके  माध्यम  स  सदन  =:  और  दश  क  गरीब  लोगों  को,  किसानों  को,  श्रमिकों  को,  मजदूरों  को  और  कर्मचारियों  को  यह  बात  भी  बताना  चाहता  ह  और  वे  दख  भी  टेटढ़  तथा  महसूस  भी
 कर  रेहाँह  कि  जब  स  नेनु  मोदी  जी  की  सरकार  बर्नी  ह,  उन्होने  सिफ  कर्मचारियों  क  लिए  ही  भ्र विष्य  निधि  की  चिंता  नहीं  कीं  ह,  बल्कि  जो  लोग  कर्मचारी  नहीं  थी  ह,  जेस  नौजवान  ह,  ,बुजुर्ग  ह,
 माताएँ,  किसान  हड  और  अति  पिछड़ों  क  लिए  इतनी  योजनाएं  चलाई  ह  कि  उनका  भविष्य  रक्षित  aon)  प्रधान  मंजी  जी  'न  पिछले  दिलों  एक  स्कीम  प्रधान  मती  रक्षा  बीमा  योजना  लांच  की  थी  और
 इसके  अलावा  भी  कई  दूसरी  योजनाएं  ह,  जिनका  सीधा  लाभ  आम  आदमी  और  गरीब  आदमी  को  मिल  सकता  ह,  हम  अगरे  TgIo}  की  बात  में  तो  पवास  रुपए,  al  रुपए  और  ज्यादा  स  ज्यादा  तीन  सै
 रुपया  पवन  दी  जाती  थी,  'लकिन  मोदी  जी  सरकार  'न  पहेल  दिन  ही  कहा  था  कि  हमारी  सरकार  गरीबों  क  कल्याण  करेन  वाली  सरकार  होगी  और  गरीबों  क  हितों  की  रक्षा  हमारी  सरकार  करेगी
 आपे  दिखा  होगा  कि  हमोर  विकलांग  और  बुज़र्गों  को  मै  या  ठो  al  रुपया  ue  मिलती  थी,  अब  उेह  एक  हजार  रुपए  कीं  पवन  दी  जातीं  ह

 18.00  hours

 HON.  CHAIRPERSON  :  Shri  Jugal  Kishore  ji,  you  may  continue  your  speech  next  time.

 The  House  stands  adjourned  to  meet  again  on  Wednesday,  the  5th  April,  2017  at  11.00  a.m.

 18.01  hours

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock

 on  Wednesday,  April  5,  2017/  Chaitra  15,  1939  (Saka).


